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 दैनिक  संक्षेपता

 नोट--मौखिक  उत्तर  वाले  प्रशन  में  किसी  नाम  पर  अंकित  यह  चिल्ल  इस  बात  का  द्योतक  है  कि

 प्रदन को सभा को  सभा  में  उसी  सदस्य  ने  वास्तव  में  पूछा  था  ।



 जौक  सभा

 वाद-विवाद

 लोक-सभा

 &  १९५७

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 महोदय  पीठासीन

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 संयुक्त  राष्ट्र  आपात  सेनाਂ

 1.

 परद
 J  att  राधा  रमण  :

 श्री  श्रीनारायण दास  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इसका  कोई  संकेत  मिला  है  कि  भारतीय  सेना  की  cast  को  जो  इस  समय  मिस्र

 में  नियत  है  संयुक्त  राष्ट्र  aaa  सेना  में  कब  लौटाया  और

 इस  समय  वहां  भारतीय सेना  के  कितने  व्यक्ति  हैं  ?

 कार्य  उपमंत्री  (attaatt  लक्ष्मी  :  नहीं  ।

 भारतीय सेना  की  टुकड़ी  में  ११७४  पदाधिकारी तथा  सैनिक  हैं  ।

 श्री  राधा  रमण  :
 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  यह  टुकड़ी  मिस्र  में  कितने  दिन  रहेगी भर  यदि

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  जी  नहीं  ।  कोई  समय  निश्चित  नहीं  किया  गया  है  ।

 श्री  राधा  रमण
 :

 इस  सेना  पर  भारत  सरकार  कितना  खर्च  कर  रही  क्या  संयुक्त

 राष्ट्र  संघ  भी  इसमें  कोई  ग्रंशदान  दे  रहा  है  यदि  तो  कितना  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  इस  सेना  के  खड़े  के  लिये  १००  लाख  डालर  का  आवंटन  किया

 गया  है  जिसमें  भारत  का  भ्रंश  उतना  ही  है  जितना  कि  संयुक्त  राष्ट्र  में
 ।

 भ्रंग्रेजी  में

 (%54%)



 १८५६  मौखिक  उत्तर  ५  REX

 श्री दी० चं० दी०  चे  फार्मा
 :

 संयुक्त  राष्ट्र  सेना  का  संगठनात्मक  ढांचा  कया  है  कौर  क्या

 वह  कमांडर  से  रादेश  प्राप्त  करती  है  या  कि  संयुक्त  राष्ट्र  के  कमांडरों  से  वह  कमांडर  किस  देश

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन
 :

 हमारी  सेना  की  टुकड़ी  हमारे  कमांडर  के  श्रादेश  के  च्  कार्य

 करती है  ।

 श्री  कासलीवाल  :  प्रेस  समाचारों  से  पता  चलता  है  कि  जिन  अरन्य  दो  या  तीन  देशों  ने  संयुक्त

 राष्ट्र  सेना  बनाने  में  योग  दिया  था  उन्होंने  बाद  में  अपनी  सेनायें  वापस  बुला  लीं  और अब

 कहा  जाता  है  कि  उसके  स्थान  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  पुलिस  बलਂ  स्थापित  किया  जायेगा ।  यह  कहां  तक

 ठीक  है  ate  यदि  तो  सरकार  की  इस  बारे  में  क्या  राय  है  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  अन्तर्राष्ट्रीय  पुलिस  की  स्थापना  एक  महत्व  का  प्रश्न  है

 वह  इस  से  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 1८१५.  श्री
 fo  च०  शुक्ल  :  कया  सुचना  श्ररौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  का  ध्यान  पब्लिकेशन्स
 डिवीजन

 की  शासकीय  निर्देश  पुस्तक

 ge YIਂ  में  सन्निहित  कुछ  त्रुटियों  की  भ्रोर  प्रा कर्षित  किया  गया  है  जिसमें  उच्चतम  के

 अ्रन्तर्गत  जो  पर्वत  शिखरों  उनकी  ऊंचाइयों  के  वर्णन  दिये  गये  हैं  वे  भारत  के  सर्वेयर  जनरल  के

 अभिलेखों  में  प्रकाशित  तथ्यों  के  विपरीत  कौर

 सरकार  इस  बात  के  लिये  क्या  कदम  उलान  का  विचार  कर  रही  है  कि  भविष्य  में

 कीय  निर्देश  पुस्तक  में  ऐसी  गलत  सूचना  न  जाये
 ?

 शरीर  प्रसारण  मंत्री  :  कौर  श्रीमान  ।  भारत  के

 सर्वेयर  जनरल  के  परामर्श  से  संशोधन  किये  जा  रहे  हैं  |

 बि०  च  द्क्ल च्  कया  जैसी  एक  ग्र शुद्धि  का  उल्लेख
 किया  गया  है  वैसी  wea  कोई  भ्र शुद्धि

 भी
 सरकार  की  जानकारी  में  लाई  गई  है

 ?

 केसकर  :  यह  निर्देश-पुस्तक  आंकड़ों  ्र  सामग्री  की  पुस्तक  है  कौर  इस  बात  का
 प्रत्येक

 प्रयत्न  किया  जाता  है  कि  दिये  गये  तथ्य  बिल्कुल  सही  हों  यह  संभव  है  कि  ऐसे  विस्तृत खंड  की

 तैयारी  में  इधर  उधर  अशुद्धियाँ रह  जायें  |  संवाददाताओं द्वारा  कुछ  छोटी  मोटी  अशुद्धियों का  अपने

 मतानुसार  संकेत  किया  गया है  ।  एक  या  दो  मामलों  में  वे  सही  रहे  हैं  ।  परन्तु  प्राय  मामलों
 में

 उनकी

 बात  गलत  सिद्ध हुई  ।  जब  कभी  भी  कोई  भ्र शुद्धि  हमारी  जानकारी  में  लाई  जाती  है  तो  उसका

 संशोधन किया  जाता  है
 ————  नवना

 ?
 India,  ivvl. 10879
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 भ्रायातों  के  लिए  रुपयों  में  भूगतान

 1१८१६.  Mo नायर  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  वर्तमान  विदेशी  मुद्रा  की  कठिनाइयों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार
 ने

 मशीनों

 ait  पूंजी  seq  का  संभरण  करने  वालों  को  भारत  में  भारतीय  रुपए  में  भुगतान  स्वीकार  करने

 के  लिए  विवश  करने  को  कोई  कदम  उठाए  ak

 यदि  तो  वे  कौन  कौन  से  देश  हें  जिनके  निर्माता  इस  समय  भारतीय  रुपए  में

 भुगतान  स्वीकार कर  रहे  हें  ?

 वाणिज्य  तयबा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  माननीय  सदस्य

 कुछ  देशों  के  साथ  हुए  उन  करारों  का  निर्देश  कर  रहे  हें  जिनमें  वाणिज्यिक  भगवानों  के  भारतीय

 रुपए  में  किए  जाने  का  उपबन्ध  है  तथा  जो  मांग  पर  स्टर्लिंग  में  परिवर्तित  किए  जा  सकेंगे  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  पूर्वी  चेकोस्लोवाकिया  att

 सोवियत  संघ  में  कुछ  निर्मितियों  के  साथ  की  गई  के  अनुसार  भुगतान  रुपयों  में  किए

 जा  रहे  हें  जिनका  उपयोग  भारतीय  वस्तु ग्न ों  की  खरीद  के  लिए  किया  जाएगा  |

 श्री
 do  qo

 नायर
 :

 माननीय  मंत्री  की  धारणा  सही  नहीं  है
 ।

 में  यह  जानना  चाहता  हूं

 कि  क्या  सरकार  ने  इस  बात  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  हें  कि  भारतीय  शभ्रायातकों  द्वारा  चाही  गई

 मशीनों  केਂ  विदेशी  संभरण-कर्ताश्रों को  भारत  में  भारतीय  रुपयों  में  भुगतान  किया  जाय
 ?

 श्री  सती दा  चन्द्र  :  यदि  माननीय  सदस्य  उन  देशों  के  अतिरिक्त  किन्हीं  देशों  का  निदेश  कर

 रह ेहें  जिनका  मेंने  उल्लेख  किया  है  तो  उन  देशों  के  संभरण-कर्ताओं द्वारा  भारतीय  रुपयों  में

 भुगतान  स्वीकार  किये  जाने  से  विदेशी  मुद्रा  में  कोई  बचत  नहीं  होती  है  क्योंकि  श्रन्तर्राष्ट्रीय

 निधि  के  दायित्वों  के  अनुसार  रुपये  को  किसी  भी  समय  स्टर्लिंग  में  परिवर्तित  किया

 जा  सकता है  ।

 श्री व०  प०  नायर :  सरकार  लेखें  में  मशीनों  केਂ  केਂ  मामले  में  सरकार  ने

 भरण-कर्तव्यों  के  साथ  इस  प्रश्न  की  चर्चा  की  है  कि  क्या  वे  उन  देशों  जो  सूचीबद्ध नहीं

 भुगतान  भारतीय  रुपयों  में  स्वीकार  करेंगे  ?

 fat  सतीश  चन्द्र
 :

 ag  संभरणकर्ता  भारतीय  रुपयों  में  भुगतान  लेने  को  सहमत  हो  गए

 जैसा  कि  मेंने  इन्हें  मांग  पर  स्टिंग  में  परिवर्तित  किया  जा  सकता  है  |

 fait हेम  बरुआ  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  माननीय  मंत्री  ने  चेकोस्लोवाकिया

 के  संबंध  में  उल्लेख  किया  है  जिसने  भारतीय  रुपयों  में  भुगतान  लेना  स्वीकार  कर  लिया  मैं

 जानना  चाहता  हुं  कि  at  यह  भी  सच  है  कि  चेकोस्लोवाकिया  ने  भ्र पने  लिए  यह  बरणाधिकार

 रखा  है
 कि

 यदि  निकट  भविष्य  में  भारत  की
 पौंड-पावना

 स्थिति  सुधरती  है  तो  वह  भुगतान  स्टिंग

 में  किए  जाने  की  मांग  कर  सके  ?

 अंग्रेजी  में
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 श्री  सतीश  चन्द्र
 :

 यह  सच  है  ।  उस  देश  के  साथ  एक  सामान्य  व्यापार करार  है  जिसके

 श्रन्तगंत  वह  स्टिंग  में  भुगतान  की  मांग  कर  सकते  हें  ।  कुछ  निर्दिष्ट  वस्तुभ्नों के

 उस
 देश  के  साथ  एक  seat  करार  किया  गया  है  जिसके  रुपए  में  किये  गये  भुगतान  का

 उपयोग  भारत  में  वस्तुश्नों की  खरीद  के  लिए  किया  जाएगा  ।

 श्री  वें०
 qo

 नायर
 :  भारतीय  रुपए  की  स्थिरता  को

 ध्यान  में  रखते  हुए
 प्रपनी

 विदेशी  मुद्रा  की  कठिनाइयों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  इस

 wet  की  चर्चा  अन्य  देशों  के  साथ  सरकारी  स्तर  पर  की  है  ?

 उद्योग  मंत्री  मनुसाई
 :  माननीय  सदस्य  द्वारा  रखी  गई  समस्या के  दो

 पहलू  हैं
 :

 परिवर्तनीय  रुपया  ate  भ्र परिवर्तनीय  रुपया  ।  मेरे  सहयोगी  जो  उत्तर  दे  रहे  थे  वह

 परिवर्तनीय  रुपयों  केਂ  संबंध  में  था  ।  जहां  तक  अपरिवर्तनीय  रुपयों  का  संबंध  सूचीबद्ध  वस्तु प्र ों

 की
 एक  श्रेणी है  ।  इसके  अतिरिक्त हमारे  कुछ  भुगतान  संतुलन हैं  ।  ये  सूचीबद्ध  वस्तुयें  जिनका

 उस  देश  को  निर्यात  नहीं  किया  जाता  यदि  वह  देश  सूचीबद्ध  दस्तूरों  में  से  खरीद

 कर  ने  की  हमारी  प्रार्थना  मान  रहा  तो  हम  उन्हें  अपरिवर्तनीय  रुपयों  में  वैसा  करने  की

 अनुमति  देते हैं  ।

 माननीय  मंत्री  ने  स्पष्ट  किया  कि  कुछ  रुपए  परिवर्तनीय  हें  और  कुछ  रुपए

 अपरिवर्तनीय हैं  ।  क्या  उन्होंने  परिवर्तनीय  रुपयों  के  संबंध  में  कोई  सीमा  निर्धारित की  है  ?

 श्री  मनुभाई  हां  ।  प्रत्येक  करार
 के

 साथ  एक  मुद्रा-सीमाਂ

 संलग्न  रहती  इन  चार  देशों  के  संबंध  में  भी  ऐसी  सीमा  है  ।

 यूरोपीय  सामान्य  बाजार  योजना

 (  डा०  राम  gum  fag  :

 1८१७.
 i  श्री

 ,  श्मा  रामेश्वर  टांटिया  :

 | at  रघुनाथ  सिंह  :

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योरपीय  सामान्य  बाजार  योजना  के  निर्माण  के  क्षेत्र  एवं  प्रभावों  का  सरकार

 द्वारा  भ्रधष्ययन  किया  गया  ak

 यदि  तो  भारत  के  व्यापार  पर  उसका  कसा  प्रभाव  पड़ेगा
 ?

 मंत्री  और  )  .
 योरपीय  सामान्य

 बाजार
 योजना

 का

 सरकार  को  उपलब्ध  सामग्री  केਂ  आधार  पर  भ्रध्ययन  किया  गया  है  ।  इस  संबंध  में  माननीय सदस्य

 का  ध्यान  १९४५७  को  सर्वश्री  रघुनाथ  कासलीवाल  कौर  श्रीमती  तारकेश्वरी  सिन्हा

 द्वारा  पूछे  गए  तारांकित wet  संख्या  ५८३ के  संबंध  में  वित्त  मंत्री  द्वारा  दिए  गए  उत्तर
 की

 आकर्षित  किया  जाता
 है  ।

 योजना  कभी
 तक

 लागू  नहीं  हुई  है  गौर  उसके  भारतीय  व्यापार  पर

 मूल  ast  में

 Monetary  ceiling
 Common  Market  Scheme
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 संभावित  प्रभावों  का  निर्धारण  करना  असामयिक  होगा  ।  परन्तु  समुद्र-पार  राज्य-क्षेत्रों  के
 संघ

 का  मतलब  होगा  एक  नए  श्रधिमात्य  गुट  का  निर्माण  होगा  जिसका  हमारे  निर्यात  व्यापार  पर

 प्रतिकूल  प्रभाव  हो  सकता  है  ।  परन्तु  योजना  पर  व्यापार  तथा  lew  संबंधी  सामान्य  समझौता

 में  विचार  किया  जा  रहा  है  कौर  यह  ara  की  जाती  है  कि  इसकी  प्रभिपूर्ति ऐसे ऐसे

 प्रबन्धों  द्वारा  की  जाएगी  जो  समझौता  करने  वाले  समस्त  पक्षों  के  लिए  सन्तोषप्रद समझे  ५७५४ जायेंगे

 डा० रास  सुलग  सिह  :  उत्तर  में  उन्होंने  कहा  है  कि  इस  योजना  के  एक  भाग का

 हमारे  निर्यात  व्यापार  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  हो  सकता  है  ।  में  जानना  चाहता  हूं  सरकार  अपने  हितों

 हमारे  निर्यात  व्यापार  के  की  रक्षा के  लिए  क्या  ठोस  कदम  उठाने  का  विचार  कर  रही  है
 ?

 fat  | कि  संभावित  प्रतिकूल  प्रभाव  वर्षों  के  उपरान्त  अनुभव  किए  ७५१ ७५

 तुरन्त  नहीं  ।  हम  देखभाल  कर  रहे  हैं  क्योंकि  व्यवस्था  प्रभी  तक  नहीं  हुई  है  ।  हमारे  समक्ष

 उसका  स्पष्ट  चित्र  यहां  नहीं  है  ।

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  इस  योजना  के  संबंध  में  जेनेवा  में  हुए  व्यापार  तथा  प्रफुल्ल

 संबंधी  सामान्य  समझौता  सम्मेलन  में  भारतीय  प्रतिनिधि  मंडल  ने  क्या  क्या  कहा  था
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  (att  मोरारजी  उसके  afar कुछ  नहीं  जो  स्वयं

 करार  में  ही  सन्निहित है  ।

 श्री  हेमा
 :

 art  के
 पेनਂ

 में  प्रकाशित  हुए  ब्रिटेन  के  विरोधी  दल  के  नेता  सर

 हाग  गेट्स्कल  के  इस  wee  के  वक्तव्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  उन्होंने  सामान्य  बाजार  में

 सम्मिलित  होने  के  संबंध  में  अ्रंतिम  प्रबन्ध  नहीं  किए  कि
 वे

 खुले  व्यापार  क्षेत्र  में  सम्मिलित
 हो

 रहे  वह  स्वयं  अन्त  का  प्रारंभ  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  व्यापक  दृष्टिकोण

 लिया  है  अथवा  वें  प्रभावों  का  अनुभव  किए  जाने  तक  प्रतीक्षा  करेंगे
 ?

 fait  मोरारजी देसाई  :  हम  इस  सबका  भी  विचार  कर  रहे  हें  भर  प्रतीक्षा भी  कर

 रहे  हूं  ।  दोनों  कार्य  किए  जा  रहे  हें  ।

 fart  रामनाथन  चेट्टियार  :  कौन  कौन  से  देश  योरपीय  सामान्य  बाजार  योजना  में  सम्मिलित

 होने  के  लिए  सहमत  हो  गए  हें
 ?

 श्री  कानूनगो  :  रोम  की  संधि  के  अंतगर्त  छ  देवों  परिचित

 लक्जेम्बग  इटली  ने  एक  करार  किया  था  ।  उन्होंने  सन्धि  पर  १९५७ में

 हस्ताक्षर  किए  हें  परन्तु  उस  सन्नी  के  क्रियान्वयन  के  संबंध  में  भ्र भी  भी  चर्चा  कौर  विचार  किया

 जा  रहा है  ।

 क्या  सरकार  ने  इसके  संबंध  में  अपने  विचार  ब्रिटेन  की  सरकार

 के  समक्ष  रखे  हें  भर  क्या  कोई  हुई  हें
 ?

 ची  कान नगों  :  इसके  हमारे  देश  पर  और  देशों  पर  भी  प्रभावों  के  संबंध  में  व्यापार

 तथा
 प्रफुल्ल  संबंधी  सामान्य  समझौता  संगठन  में  चर्चा  चल  रही  है  परन्तु  wit  तक  स्पष्ट  चित्र

 ~~
 हमारे  सामने  नहीं  पाया  है  ।

 भ्रंग्रेजी  में

 A.
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 श्रीमती  रेणुका  राय  :  क्या  सरकार  ने  इस  मामले  के  संबंध  में  ब्रिटेन  की  सरकार  के  साथ

 निर्दिष्ट रूप  से  चर्चा  की  है  कौर  उसका  क्या  परिणाम

 श्री  क् दननगो ७ क्  हम  इसको  व्यापार  तथा  प्रफुल्ल  संबंधी  सामान्य  समझौता  संगठन  म  सब

 देशों  के  साथ  चर्चा  कर  रहे  हूँ  जिसका  ब्रिटेन  भी  एक  सदस्य  है  |

 श्री  हेमा  :  वर्तमान  राष्ट्र मंडलीय  प्रफुल्ल  अधिमान्यताशं को  ध्यान  में  रखते  a

 संबंध  में  हमारी  सरकार  का  क्या  विचार  है  कि  क्या  ब्रिटेन  wae  कार्यवाही  कर  सकता  है

 उन्हें  कोई  कार्यवाही  करने  सं  पूर्वे  हमारे  साथ  परामशं  करना  होगा
 ?

 श्री  कानूनगो  :  इन  सबकी  व्यापार  तथा  प्रफुल्ल  संबंधी  सामान्य  समझौता  संगठन  में

 चर्चा  की  जानी  है  क्योंकि  वह  समझौता  हमारे  ऊपर  लाग  होता  है  शर  उल्लंघन  करने  वालों  को

 सहमत  किया  जाना  चाहिए  ।

 चाय  का  उत्पादन

 Keto.  श्री  भक्त  दर्शन  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उत्तर  प्रदेश  के  पांच  पहाड़ी  यथा  नैनीताल  कौर

 टिहरी  गढ़वाल  में  १९४५० से  we  तक  प्रति  वर्ष  चाय  का  कुल  कितना  उत्पादन  gar

 क्या  यह  सच  है  कि  इन  जिलों  में  चाय  का  कारबार  दिनोंदिन  घटता  जा  रहा

 यदि  तो  चाय  उद्योग  को  विकसित  करने  के  लिये  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  सभा  की  मेज़  पर  एक  विवरण  रखा  जाता है  ।

 परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ६५]

 गिरावट  का  कोई  खास  रुख  देखने  में  नहीं  भराया  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भक्त  दर्शन  :  इस  विवरण  से  स्वयं  स्पष्ट  है  कि  जब  कि  १९५४ में

 वाय का  उत्पादन  २१३१  हज़ार  पौंड  $ |  9eue a ae में  वह  १८०४  हज़ार  पौंड  सेकड़ा  रह  गया

 कौर  सन्‌  १९५७  में  जहां  तक  मेरी  जानकारी  है  चाय  का  उत्पादन  उससे  भी  नीचे  गिर
 गया

 क्यो  ९ ७ 5.  की  ध्यान  इस  कौर  आकर्षित  हुश्न  है  कि  चाय  उपयोगी  सिद्ध
 न

 होने  के  कारण

 '
 चाय

 के  कई  बगीचे  समाप्त  करके  वहां  पर  खेती  की  जाने  लगी  है  कौर  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई

 विद्वेष  जायेगी  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी  :
 इससे

 or

 पैदा  नहीं  होगा

 ।  और

 खेती  में  ज्यादा  पैदा  होगा  तो  खेती  इसमें  कोई  नुकसान  नहीं

 श्री  waa  ‘ec  क्या  गवर्नमेंट के  ध्यान  में  यह  बात  भाई  है  कि  उन  पांच  जिलों  संजो

 चाय  होती  है  वह  हरी  चाय  होती  उसके  लिए  इस  समय  प्रतिबंध  बढ़ते  जा  रहे

 हैं  झर  उसका  बाज़ार  कम  होता  जा  रहा  है  ?

 मूव  अंग्रेजी  में
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 श्री  मोरारजी  देसाई  :  यह  बात  सही  है  कि  अफगानिस्तान में  जितनी  हरी
 चाय  जाती  a,

 उतनी  wa  नहीं  जाती  है  site  इसीलिए  वहां  टी  बोर्ड  की  ae  से  एक  डेलिगेशन  गया
 गया था  कौर

 उन  लोगों  ने  वहां  कुछ  बातचीत  की  है  रोक  में  समझता  हूँ  कि  उससे  कुछ  नतीजा
 निकलेगा

 और  कुछ  फायदां  भी  पहुंचेगा
 ।

 श्री  नारायणन कुट्टी  सेना  :  क्या  में  जान  सकता  हूं
 .

 महोदय
 :

 यह  we  बार  बार  पूवा  जा  चुका  है  कि  इसे  अफगानिस्तान में  कयों

 नहीं  खरीदा  जा  रहा  है  ।

 श्री  नारायणन कुट्टी  सेना  :  मेरा  प्रश्न  भिन्न  है
 ।

 महोदय  :  कौर  हर  बार  वही  उत्तर  होता है  ।

 श्री  नारायणन कुट्टी  सेना  :  में  उत्पादन  के  बारे  में  पूछना  चाहता  हूं  प्रफगानिस्तान  के

 बारे  में  नहीं

 में  देख  रहा  हूं  कि  सदस्य  यत्र  तत्र  किसी  प्रदान  को  पकड़  लेते  हैं

 फिर  उसे  att  art  पूछें  कर  दूसरे  सदस्य  को  जिसने  कि  प्रइन  की  सूचना  दी  होती  अनुपूरक

 प्रदेश  पूछने  से  वंचित  कर  देते  हैं
 ।
 में  जब

 यह
 प्रस्ताव  रखूंगा  कि  जिन  सदस्यों  ने  की  सूचना

 दी  हो  उन्हें  पूछने  का  पहले  मौका  दिया  जाये  तथा  अन्य  सदस्यों  द्वारा  पूछे  जाने

 वाले  अनुपूरक  seat की  संख्या  को  बिल्कुल  सीमित  रखा  जाये
 |

 आयात  व्यापार  नियंत्रण  alfa

 ः

 गर  १९

 e  Yo  Ho  बनर्जी

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  नें  कच्चे  पदार्थों  सनौर  पुर्जों  सप्लाई  के  बारे  में  भ्र पनी  अंतिम  निर्यात

 व्यापार  नियंत्रण  नीति  के  प्रभावों  का  सवाल  कर  लिया  है

 क्या  वह  उक्त  सर्वेक्षण  के  प्रकाश  में  प्रतिबन्धों  में  कुछ  सुधार  कर  रही

 वस्तुतः  कठिन  मामलों के  कष्टों  को  दूर  करने  के  लिये  यहं  भ्रमण  कौन  से  उपाय

 कर  रही है  ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  )  से  अक्तूबर  १९५७

 मान  १९५८  की  वर्तमान  लाइसेंसिंग  अवधि  के  लिये  निर्यात  नीति  की  ait  हाल  हीਂ  में  घोषा

 की  गई  थी  ।  इस  नीति  का  कच्ची  वस्तु ग्र ों  तथा  पुर्जों  पर  क्या  प्रभाव  पड़ता  हूं  इसकी  अनुमान

 लगाना बहुत  शीघ्र  फिर  भी  इसके  प्रभाव  को  ध्यानपूर्वक  देखा  जा  रहा हूं  प्रौढ़

 कहीं  पर  कमी  अनुभव  हुई  तो  यथासम्भव  निवारक  उपायों  का  किया  जायेगा  ॥

 श्री  हेमा
 :

 कया  कुछ  उद्योगों नें  यह  शिकायत  की  है  किं  इस  ग्रा यात  नीति
 के  कारण

 के
 गर  TTT

 कहा  द
 पाए

 ह
 दो  सें  कोन  कोन

 से

 seer  x7?

 +4  aaa  में
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 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी  :  wit  तक  कोई  ऐसी  स्थिति  नहीं

 उत्पन्न हुई  है  ।

 श्री  हेमा  बढ़िया  किस्म  के  रासायनों  की  स्थिति  है  जो  कि  अरन्य  उद्योगों  के  लिये

 माल  का  काम  देते  हें  ;  क्या  इस  नीति  का  उन  के  उत्पादन  पर  कोई  प्रभाव  पड़ा  है
 ?

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  कभी  तक  उनके  उत्पादन  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा  ।  यदि  कोई

 प्रभाव  पड़ेगा  तो  फौरन  निवारक  उपायों  का  प्रयोग  किया  जायेगा  ।  यदि  कोई  विशेष  उदाहरण

 हो  तो  हम  उसकी  जांच  करने  को  तैयार  हैं  ।

 हिदुस्तान  एण् टी बायो  टैक्स  )  लिमिटेड

 +

 श्री  श्रीधर  : 1८२०.

 श्री  खुशवंत  राय
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  PEK  में  हिन्दुस्तान एसटी  बायोटिक्स  )

 लिमिटेड  की  पेनिसिलीन  परियोजना  के  टेक्निकल  पहलुओं  की  उत्पादन  गवेषणा  की  दृष्टि

 से  परीक्षा  करने  के  लिये  वैज्ञानिकों  की  एक  विशेषज्ञ  समिति  नियुक्त  की

 यदि  तो  उस  समिति  ने  कोई  सिफारिशें  की

 इस  बीच  किन  सिफारिशों को  कार्यान्वित किया  जा  चुका
 कौर

 क्या  इसकी  रिपोर्ट  की  एक  जिसमें  सिफारिशें  दी  हुई  सभा  पटल  पर  रखी

 जायेगी  ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  )  :  हां  1

 इस  समिति  ने  तीन  रिपोर्टे  पेश  की  हैं  ।

 पहली  दो  रिपोर्टों  में  की  गयी  भ्रधघिकांश  सिफारिशों  पर  कमल  किया  जा  चुका  है  ।

 तीसरी  रिपोर्ट  में  की  गयी  सिफारिशों  की  जांच  पड़ताल  की  जा  चुकी  है  कौर  जहां  जरूरी  समझा

 गया  कार्रवाई  शुरू  कर  दी  गयी  है  ।

 इन  रिपोर्टों  की  प्रतियां  सभा  की  मेज  पर  रखने  से  कोई  उपयोगी  उद्देश्य  पूरा  होने

 की  संभावना नहीं  है  ।

 शी  श्रीधर
 :

 कया  यह  सच  है  कि  समिति  की  इस  सिफारिश  के  बावजूद  कि  सुपरिंटेंडिंग

 इंजीनियर  का  पद  समाप्त  किया  न  केवल  ऐसा  नहीं  किया  गया  है  परन्तु  उसके  नीचे  नये

 इंजीनियरों की  नियुक्ति  की  गई  है  ?

 थी  सतीश  चन्द्र  :  पूरा  समझ  में  नहीं  ata  |

 डा०  राम  सुलग  उन्होंने  पूछा  है  कि  कया  यह  सच  है  कि  सुपरिंटेंडिंग  इंजीनियर
 थी  =

 का  पद  समाप्त किया  जाय  जिसकी  कि  सिफ़ारिश  कमेटी  ने  की  ना  उत्तक  ने  करके कौर  नीचे  के

 को  बहाल  कर  दिया  गया  है  !?  ats

 मूल  अंग्रेजी  में



 १८६३ ५  १९५७  मौखिक  उत्तर

 श्री  ada  चन्द्र  इस  तरह  की  कुछ  सिफ़ारिशें  कमेटी  ने  की  थीं  लेकिन  में  यह  ज

 करना  चाहता  हूं  कि  कमेटी  का  कामਂ  सिफ  यह  था  कि  प्रोडेक्शन  कौर  रिसने  के  बारे  में  वह

 सिफ़ारिशों दे  ।  ऐडमिनिस्ट्रेशन  के  बारे  में  उसकी  कोई  राय  नहीं  मांगी  गई  थीਂ  ।  इस  फ़ैक्टरी

 बढ़  रही  साठ  परसेंट  एक्सटेंशन  करने  का  काम  चल  रहा  है  श्र  इस  प्रकार  की  सिफारिशों

 को  नई  रोशनी  में  देखना  होगा  कि  व्या  हो  सकता  है  |

 fat  खाडिलकर  :  क्या  यह  सच  है  कि  समिति  की  सिफारिशें  इंचार्ज  श्री  डोगरा  द्वारा  खटाई

 में  डाल दी  गई  थीं  जिस  के  आचरण की  wa  जांच  हो  रही  है
 ?

 tat  सती दा  चन्द्र  :  समिति  की  कोई  सिफारिश  किसी  व्यक्ति  द्वारा  खटाई  में  नहीं  डाली गई

 प्रबन्ध  संचालक  नें  वास्तव  में  इन  रिपोर्टों को  बोर्ड  के  सामने  रखा  था  ।  इन  पर  पूर्णरूपेण 1

 किया  गया  |  इनमें  कई  सिफ़ारिशों  स्वीकार भी  की  गई  हैं  कौर  उन  को  कार्यान्वित भी  किया  गया

 है  ।  किन्तु कुछ  सिफारिशों  के  बारे में  कुछ  व्यवहारिक  कठिनाइयां  ati  इसलिये  उनक

 कार्यान्वित नहीं  किया  जा  सका  है

 श्री  व०  प०  नायर  :  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  कहा है  कि  सिफारिशों की  प्रति  को  सभा

 के  पटल पर  रखने  का  कोई  लाभ  नहीं  है  ।  किन्तु  कया  में  जान  सकता  हूं  कि  जो  सदस्य  उसके  पढ़ने  में

 ara  समझते  हं  उनको  उसकी  प्रतियां  उपलब्ध  कराई  जायेंगो  तया  क्या  इन  सिफारिशों  में

 बायोटिक्स  यथा  एरोमाईसीन  तथा  टेटरासिसलिन  जो  कि  हमारे देश  में  नहीं  बनती  बनाने  के

 संबंध  म॑  कोई  सिफारिश है  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  इस  समिति की  दो  रिपोर्ट तब  की  हें  जबकि यह  कारखाना  अभी  बन

 रहा था  ।  तीसरी  रिपोर्ट  ऐसे  विस्तृत  जसे  कारखाने में  उत्पादन  ,  गवेषणा  संबंधी

 विभिन्न  कार्यों  का  समायोजन  तथा  कारखाने  के  भावी  विकास  की  से  संबंधित थी

 ये  सब  विषय  बड़े  टेकनिकल  हैं  |  उन  में  उत्पादन  लेखा  arte  विस्तृत  बातें  दी  हुई  हैं  जिनका

 कि  व्यवसायिक  दृष्टिकोण  से  बताना  जनहित  में  नहीं  है  ।

 ग  व०  घ०  नायर  een  ea  के में  केवल  यह  जानना  चाहता  था

 महोदय  :  माननीय  सदस्यों  को  का  उत्तर  स्पष्ट शब्दों  में  पूछने

 चाहिये  ।

 fat  fo  प०  नायर  :  में  यह  जानना  चाहता  था  कि  हम  में  से  जो  सदस्य  इसको  पढ़ना  चाहें

 क्या
 उन  को  इस  की  प्रति  मिल  सकेगी

 ?
 ag  चाहे  कितनी  भी  कठिन  हो  हम  इसको  समझने  का  प्रयत्न

 करेंगे  ||

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय सदस्य  ने  दो  तीन  प्रश्नों  को  एक  साथ  मिला  दिया  था  ।  में

 स्वयं  भी  नहीं  समझ  सका  कि  वे  चाहते  इसलिये  में  ने  कहा  कि  wer  स्पष्ट  शब्दों  में

 पूछने  चाहियें  ।

 उद्योग  मंत्रो  सुभाष  यदि  कोई  इस  के  टेक्निकल  विषयों  को  समझना

 चाहता हो  तो  हम  निश्चय ही  उस  के  लिये  यह  सिफारिशें  उपलब्ध  करा  सकते

 अंग्रेजी  में



 मौखिक  उत्तर Qaey
 ५  eX

 निर्यात

 Cho  राम  Fat  सिह
 ः

 श्री  रघुनाथ  सिंह
 :

 श्री  त्रि०  Fo  चौधरी

 श्री  परुलेकर  :

 श्री  aaa  सिंह  भदौरिया  :

 श्रीमती  इला  पांलचोघरी
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि
 १९५७

 में
 भारत  से  चाय  के  निर्यात  में  कमी

 यदि  तो  कितनी  भ्र  उसके  क्या  कारण

 ce eG  कौर  paxe  में  उसी  अवधि  में  कितनी  चाय  का  निर्यात  किया

 चाय  के  निर्यात  में  और  कमी  को
 रोकने

 के
 लिये

 कया  उपाय  किये  जा  रहें

 वाणिज्य  मंत्री  :
 से  (7)  १९५३,  PEYy,  १९५५,  १९५६

 ्र  १९५७  के  पहले  नौ  महीनों में  चाय  का  निर्यात  ३१ .  (4%,  २७  ३१,  २४५.  EN,  ढेर

 शआर  ३०.२  करोड़  पौंड  हुजरा
 ।  PeURa में  खतम  होने  वाले  चार  वर्षों की  जनवरी  से

 तक की  अवधि में  हुए  निर्यात  के  श्रौंसत  से  तुलना
 करें

 तो  PEM  की  इसी  अवधि  में  हुए  निर्यात में

 are  कमी  दिखाई नहीं  देतीं  ।

 सरकार  के  विचार  से  यह  स्थिति  ऐसी  चिन्ताजनक  नहीं  है  कि  फौरन  ही  कोई  खास

 कार्रवाई  करनें की  जरूरत  फिर  भी  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  साधारण  तौर  पर  बराबर  कोशिशों

 की  जा  रही  हैं  ।

 tat  रामनाथन  चेट्टियार  :  इस  भ्र वधि में  डालर  क्षेत्र में  कुल  कितनी  चाय  भेजी गई  ?

 क्या  १९५७  में  इस
 की

 मात्रा  में  कुछ  कमी  हुई  है
 ?

 श्री  कानूनगो  :  १९५६  के  मुकाबले  में  कनाडा
 तथा  aah  को  ,  जो  कि  प्रमुख  डालर

 क्षेत्र जाने  वाली चाय  की
 मात्रा

 में  कुछ  कमी  हुई  है
 ।

 fet  दासप्पा
 :

 क्या  सरकार  ने  इसी  अवधि में  जबकि  हमारे  यहां  से  डालर  क्षेत्र  में  जाने

 वाल

 है
 al

 में  कमी  हुई  है  लंका  से  उस क्षेत्र में  जाने  वाली  चाय  के  ग्रां कड़े  जानने  का  प्रयत्न  किया

 श्री  कानूनगो  :
 मेरे  पास  ऐसे  कोई  aia  नहीं  यदि  माननीय  सदस्य चाहें  तो  हम

 उन  को  पता  लगाकर  बता  सकते  हैं  ।

 श्रीमती  इला  पालचौघरी

 {1a  अंग्रेजी  में



 ५  १९५७  मौखिक  उत्तर  १६८६४

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  जब  अन्य  सदस्य  खड़े हो  रहे  थे
 तब

 माननीया महिला  सदस्या  नहीं  खड़ी

 हुई  ।

 श्रीमती इला पालचौधरी इला  पाल चौधरी  में  कई  बार  खड़ी  हुई  मगर
 का  ध्यान  हो  नहीं

 गया  |

 महोदय  :  यदि  माननीया  सदस्या  कोई  महत्वपूर्ण  प्रश्न  पूछना चाहें  तो

 पूछ  सकती हैं  ।

 इला  पाल चौधरी  :  क्या  चाय  बोर्ड  को  इन  वर्षों  में  चाय  का  प्रचार  बढ़ाते  के  लिये

 जो  रुपया  दिया  गया  था  उसका  उसने  पुरा  पूरा  प्रयोग  किया  है  खासकर  LEXV— XS

 कान नगों  :  यह  नहीं  कि  बोर्डे  सारा  रुपया  खच |  वह  इसका  च्छे से  अच्छा

 प्रकार  से  लाभ  उठाता  कौर  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  हमारा  निर्यात  बहुत  कम  हो  गया

 है  ।

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :  क्या  सरकार  को  यह  ज्ञात  है  कि  दक्षिण  प्रफ़ोकां  कौर  इंडो  वोन

 से  सस्ते  मूल्यों पर  चाय  ग्रेनेड  के  कारण  चाय  में  बड़ी  प्रतियोगिता बढ़  गई  है  तथा
 क्या  वह

 निर्यात

 को  बढ़ावा  देने  के  लिये  निर्यातकर  कम  करने  का  विचार  कर  रही  है  ?

 श्री  कानूनगो
 :  हमें इस  बढ़ती  हुई  प्रतियोगिता की  जानकारी  है  किन्तु  हम  प्रभी  निर्यात

 करे कम  करनें  का  कोई  विचार  नहीं  कर  रहें

 सीमा वत् तों  घटनाएं

 न

 f
 श्री  शिवनंजप्पा :

 +4623.  4
 aft

 श्री  रघुनाथ  सिंह :

 श्री  ठाकुर :

 att
 to  wat  fag :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  है  कि  कुछ  पाकिस्तानी  सशस्त्र  व्यक्ति  १९५७  में  ग्र प्रता ला

 के  जलालपुर  गांव  में  भारतीय  सीमा  में  घस  कायथ  भ्र ौर  उन्होंने  गांव  वालों  पर  गोलियों  को  वर्षा

 की

 यदि हां  ,  तो  इस  से  कितने  भारतीय मरे  हैं

 इस संबंध में  सरकार ने  कया  कार्यवाही  की  है
 ?

 उपमंत्री  लक्ष्मी  तथा
 यह  घटना  जलाल

 पुर  गांव  में  घटित हुई  ।  १३  १९४५७
 को

 चार  या  पांच  पाकिस्तानी  नागरिक  त्रिपुरा

 भारतीय  नागरिकों  द्वारा  विरोध में  कोतवाली थाने  के  एक  गांव में  भारतीय  में  घस  राय थे  ।

 करने  पर  उनमें  से  एक  व्यक्ति  ने  उन  पेर  गोली  छोड़  दी  ।  इस  के  फलस्वरूप  दो  भारतीय  नागरिक

 मरे  अधिक एक  घायल
 |

 गिविंग  विधिवत  वै

 मल  भ्रंग्रेजी  में
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 भारत  सरकार  ने  पाकिस्तान  सरकार  को  इस  संबंध  में  एक  विरोध  पत्र  भेजा  है

 उसे  अपराधियों  को  तत्काल  दंड  देने  के  लिये  कहा  है  तथा  यह  भी  कहा है  कि  वह  घायल  भारतीय

 नागरिकों  को  तथा  मृत  नागरिकों  के  परिवारों  को  उचित मुवावजा दे  ।

 श्री  शिवनंजप्पा
 :

 क्या  सशस्त्र  पाकिस्तानियों के  बार  बार  भारतीय  सीमा  में

 घुस  पाग  के  कोई  युक्तिसंगत कारण  बताये  जा  सकते हैं  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :
 में  इस  प्रदान  का  उत्तर  नहीं  दे  सकती  |  यह  रिपोर्टे  मिली है  कि

 उन्हो ंने  यह  कहा है  कि  वे
 लोग

 कुछ  संदिग्ध  तस्कर  व्यापारियों  का  पीछा  करते हुए  ara

 सीमा  में  घुस  कराये  थे
 ?

 श्री  शिवनंजप्पा
 :

 इन  बार  बार  की  घटनाये ंको  देखते  हुए  क्या  सरकार इस  सम्बन्ध  में

 कुछ  उपयुक्त  उपाय  करने  का  विचार  रखती  है
 ?

 1  श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन
 :

 सीमा  के  सम्बन्ध  में  एक  विशेष  प्रक्रिया  है  हम  उस  के  उपबन्धों
 का  सावधानी से  प्रयोग कर  रहे  हें  ताकि  उन  लोगों को  कुछ  राहत  मिल  सके  ।

 fat  to  wat  fag:  क्या  पाकिस्तानी  अधिकारियों  ने  हमारे  विरोध  पर  कुछ  कार्यवाही  की

 है  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  समय  समय  पर  पाकिस्तान  सरकार  को  प्रवेश  विरोध  पत्र  दिये  गये  हैं  ।

 सीमा  क्षेत्रों  के  मुख्य  सचिवों  के  बीच  बात  चीत  भी  हुई  है  ।  तौर  हमें  कुछ  राहत  भी  मिली  है
 ।

 गजेन्द्र  प्रसाद  सिन्हा
 :

 soft  प्रभी  उपमंत्री  महोदया  ने  कहा  कि  वे  कुछ  तस्कर  व्यापारियों

 का  पीछा  कर  रहे  थे

 1  श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  में  ने  यह  नहीं  कहा  ।  यह  तो  उन  लोगों  ने  बताया  है  ।

 श्री  गजेन्  प्रसाद  सिन्हा  :  क्या  वे  लोग  सीमा-शुल्क  श्रधघिकारी  थे  अथवा  सामान्य  लोग  ?

 pated  लक्ष्मी  मेनन
 :

 उन  में  से  एक  बंगाल  के  बाहर  का  रहने  वाला  था  वह  पाकिस्तानी

 सद्दास्त्र  बल  का  ब्यक्ति  प्रतीत  होता  था  |

 सीमेट  का  आयात

 1*८२४. श्री  नसीहत  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 विदेशी  मुद्रा  की  कठिनाई  का  सीमेंट  आयात  कार्यक्रम  पर  कितना  प्रभाव  पड़ा

 क्या  सीमेंट आयात  कार्यक्रम  पिछड़ गया  है  ;

 यदि  तो  इस  से  देश  में  सीमेंट  के  समुच्चय  मूल्य  पर  कया  प्रभाव

 र

 क्या  सरकार  सीमेंट  के  विमान  समुच्चय  मूल्य  के  पुनरीक्षित  करने  का  विचार  कर  रही
 ?

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  TS)
 :

 पुराने  करारों  के  बचे  हुए  आयात  के  सिवा
 कोई

 ऐसा  नया  आयात  नहीं  किया  जा  रहा  जिस  पर  विदेशी  मुद्रा का  व्यय  हो  ।

 बकाया  करारों  सम्बन्धी  ग्रायात  पर  हो  रहे  हैं
 |

 आयात सीमेंट  के  मूल्य  की  वित्तीय  सहायता  का  पहले  ही  उपबन्ध  है  समुच्चय

 मूल्य  पर  प्रभाव  नहीं  पड़ता  ।

 श्रीमान  ।

 श्री
 :

 क्या  में  ग्रां कड़े  जान  सकता  हूं
 ?

 श्री  सन भाई  चाह  :  हम  ने  ५,७८,०००  टन  सीमेंट  के  rare  का  ठेका  किया
 था  जिस  में  से

 ३े,४  ३,०००  टन  केद्रित  तक  ग्रहों  की  थी  और  यह  सीमेंट  तदनुसार  पहुंच गया  है

 श्री  :  क्या  देश  के  सीमेंट  निर्माताओं  की  श्योर  से  समुच्चय  मूल्य  औचित्य  अथवा

 चित्य  के  बारे  में  कोई  शभ्रभ्यावेदन  मिला  है  ?

 1  श्री  मदुराई  शाह  :  यह  प्रश्न  सभा  में  कई  बार  उठाया  गया  समुच्चय  मृत्य पर  सामान्य

 सम्मेलन  तौर कई  बैठकों  में  सीमेंट  निर्माताओं  में  सहमति  प्रकट  की  थी  श्र यह  मूल्य  एक  वर्ष

 से  भी  प्रतीक  समय  से  लागू  है
 शौर  किसी

 भी
 व्यक्ति  ने  इस  का  विरोध

 नहीं  किया  |

 fant  fro  कु०  चौधरी :  हम  किन  देशों  से  सीमेंट  का  आयात करते  हैं  ।

 श्री  मदुराई  जापान  कौर  अन्य  देशों से  ।

 बीच च०
 द०

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  समुच्चय  मूल्य  इस  विचार  से  निर्धारित

 किया  गया  था  कि  लगभग  ८००,००० टन  सीमेंट  का  आयात  किया  जायेंगा  परन्तु  क्योंकि  केवल

 ३००,०००टन  सीमेंट  का  श्र  यात  किया  गया  है  क्या  सरकार  मूल्य  को  कम  करने  की  श्रावइ्यकता

 पर  विचार  करेगी  ताकि  सीमेंट  निर्माता  की  बजाये  उपभोक्ता को  लाभ  हो  ?

 मनुभाई  दाह
 :

 जहां  तक  विमान  समस्या का  सम्बन्ध  है  आयात किये जाने वाले किये  जाने  वाले  तथा

 किये  गये  सीमेंट  से  कोई  नहीं  पड़ा  ।  अतः  इस  समय मूल्य को  बद  यने  या  हमारा

 कदापि विचार  नहीं  है  ।

 तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी
 :

 मूल्य  को  कम  न  कर  सकने  का  एक

 भी  कारण  है
 ।

 यह  वांछनीय  नहीं  क्योंकि यदि  we  हम  मूल्य  कम  कर  देते  हें  तो  अधिक चोर  बाजारी

 होगी
 |

 हम  चोर  बाजारी  पर  हाल  ही  में  तो  कुछ  काबू  पा  सके  हैँ  ।  यदि  यही  मूल्य  रखा  जाये
 तो  वह

 राजकोष  में  ही  जाता  है  ।  पता  नहीं  लोग  क्यों  इस  का  विरोध  करते

 श्र०  चं०  गृह
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  राज्य  व्यापार  निगम  के  प्रथम  वर्ष  के  प्रतिवेदन में  यह

 बताया गया  है  कि  सीमेंट  के  इस  समुच्चय  मूल्य  में  से  ५  करोड़  रुपया  एक  प्रकार  की  रक्षित  निधि
 के

 रूप  में  रखा  गया  है
 ।

 यदि  हां  तो  सरकार  उस  का  क्या  प्रयोग  करना  चाहती  है
 ?

 मनु भाई  शाह
 :

 इस  प्रश्न  का  निणंय  तो  राय-व्यस्क  के  समय  किया  जाता  है  |  यदि  माननीय

 सदस्य तब  तक  प्रतीक्षा  करें  तो  सरकार  की  राय  का  पता  लग  जायेगा  |

 fart  कासलीवाल
 :

 क्या  पाकिस्तान  ने  भ्र पना  भ्रंश  पूरा  कर  दिया  है  ?

 श्री
 सन माई च्े  शाह  :  श्रीमान्‌  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  त्रि०  साठ  सिंह
 :

 क्या  सरकार
 a

 मामलों  की  तरह  इस  समुच्चय निधि  कौर

 समुच्चय  निधियों  के  वर्षानुसार  संतुलन-पत्र  और  लेखे  सभा  पटल  पर  रखेगी  ?

 मनुभाई  दाह  :  राज्य-व्यापार  निगम  एक  ऐसा  अभिकरण  है  जो  सीमेंट  का  आयात  करता

 है  कौर  सीमेंट  के  बाजार  का  प्रबन्ध करता  उस
 के

 लेखों  का  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जा  चुका

 है  ।  अन्य  समुच्चय  मूल्यों  अर्थात  इस्पात  के  धारण  मूल्य  शादी  का  विषय  समय  समय  पर  सभा  के  सामने

 लाया  जाता  है  इस  ad  हम  इसे  नियमित  प्राय-व्ययन  में  लाने  का  तथा  प्रतिवर्ष के  लेखों  में  दर्ज

 करने का  प्रयत्न कर  रहे  हे  |

 श्री
 प्र ०

 चे  गुह
 :  स्पष्टीकरण के  लिये  में  एक  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं  । च्

 महोदय
 :

 स्पष्टीकरण  नहीं
 ।

 में  ६  अनुपूरक  प्रश्नों  की  अनुमति  दे  चुका  हूं  ।

 ATA |

 विस्थापित  लोगों  के  दावे

 1८२६.
 श्री

 जीत  सिह  सरहदी  :
 क्या पुनर्वास  तथा  अल्पसंख्यक  कार्य  मंत्री  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  विस्थापित  लोगों के  दावों के  बदले  में  दी  जाने  वाली  १०,०००

 रुपये
 की

 शहरी  कृषि  भूमि  का  खंड  शारीरिक  दृष्टि  से  हानिकारक

 यदि  at,  तो  क्या  इसे  लाभदायक  बनाने  के  लिये  सीमा  बढ़ाई  जायेंगी  ?

 तथा  अल्पसंख्यक कार्य  मंत्री  मेहर  चन्द  :  जी  नहीं  ।

 पूति  नियमों
 के

 अधीन  १०,०००  रुपये  अथवा  कम  के  शहरी  दुकानें  जगहें  दी  जाती  हैं
 ।

 इसी  प्रकार  शहरी  कृषि  भू  मियाँ  के  सम्बन्ध  में  १०,०००  रुपये  ग्राम  कम  मूल्य की  भूमि  देनेकी  सुविधा

 दी  गई  है  ।  सरकार की  इच्छा  सीमा  बढ़ाने की  नहीं  है

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 श्री  जीत  सिह  सरहदी  :  क्या  यह  सच  है  कि  औद्योगिक  स्थापनाश्रों  के  मामले  में  १०,०००

 रुपये  तक  के  दावे  का  समायोजन  किया  जाता  है  ।  यदि  ऐसा  है  तो  कृषि  भी  तो  एक  उद्योग  है  उस  में इस

 सिद्धान्त का  पालन  क्यों  नहीं  किया  जाता  ?

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  :  माननीय  सदस्य  की  दूसरी  बात  से  मैं  सहमत  नहीं  ।  परन्तु  जहां  तक

 सरकार का  सम्बन्ध  है  वह  शहरी कृषि  भूमि  को  ७  सम्पत्ति के  समान  ही  मानती है  ।

 श्री  aft  सिह  सरहदी :  क्या  यह  जानने  के  लिये  १०,००० रपये  की  बाहरी  कृषि  भूमि

 alan  दृष्टि  से  हानिकर होगी  अथवा  भ्र न्य था  कोई  गवेषणा  की  गई  है
 ?

 fot  मेहर  चन्द  खन्ना  :  ऐसी  कोई  बात  नहीं  कि  वह  भूमि  हानिकर  है  |  वह  केवल  नगरपालिका

 की  सीमाओं  में  उस  का  प्रयोग  या  तो  सब्जी  बोने  के  लिये  अथवा  बस्तियां  बसाने  के  लिये  किया

 जाता  है
 ।

 एएए

 faa  sash  में
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 कच्ची  का  कारखानाਂ

 1*८२९.  श्री  नंजर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  मद्रास  सरकार  से  कोई  प्रतिवेदन  इस  सम्बन्ध में  मिला  है  कि  कच्ची  फिल्म
 का

 कारखाना लगाने  के  लिये  मद्रास  राज्य  के  जिला  नीलगिरि में  उराकमंड  के  समीप  एक  स्थान को  चुना

 गया  कौर

 यदि  तो  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?  अथवा  वह  क्या  कार्यवाही

 चाहती है  ?

 1  वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र )
 :  नर

 (=x)

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्री  नंजप्प  :  इस  समवाय  को  चलाने  वाले  कौन  हें  इस  में  क्यों  देर  हो  रही

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  इस  में  साझेदार  कोई  नहीं  इस  कारखाने  को  सरकार  स्थापित करेगी

 परन्तु  बात  चीत  चल  रही  है  ।

 श्री  रामनाथ ु  चेट्टियार  :
 क्या  सरकार  उराकमंड  में  कच्ची  फिल्म  का  कारखाना  स्थापित

 करने  के  सम्बन्ध में  पूर्वी  जमन  सरकार  से  बातचीत  कर  रही  है  ?

 श्री  acta  चन्द्र
 :

 यह  तो  ठीक  है  परन्तु  एक  कौर  समवाय ने  भी  कारखाना  स्थापित  करने  का

 प्रस्ताव किया  है  ।  इन  प्रस्तावों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  दिवनंजप्पा  :  क्या  सरकार  ने  यह  निश्चय  कर  लिया  है  कि  यह  कारखाना  कहां  लगाया

 जायेगा  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र
 :

 समवायों  में  से  एक  का  प्रतिनिधिमंडल  शीराज़ा था  कौर  उसर  ने  बहत से

 स्थान  देखे  थे  तथा  कुछ  अ्रस्थायी  निर्णय  भी  किया  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 सरकार  ने  कभी  निर्णय  नहीं  किया
 ।

 माननीय  सदस्य  कारखाने  के  स्थान

 के  बारे  में  ही  जानना  चाहते  थे  ।

 wetter  चन्द्र  :  प्रभी  रहती  निर्णय  नहीं  ga  ।

 अणु  शाक्ति

 ८३१.  श्री |: हु ०  Fo  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  fara  स्वास्थ्य  संगठन  द्वारा  प्रकाशित  प्रतिवेदन को  ध्यान  में  रखते  च्

 सम्बन्धी कार्य  करने  वाले  लोगों  की  स्वास्थ्य  परीक्षा  की  गई

 यदि  तो  इस  कां  परिणाम  क्या  है  ?

 —  ह

 मूल  म अंग्रेजी  में

 *Raw  Film  Factor«
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 प्रधान  मंत्री
 तथा

 वैदेशिक-कार्डे
 मंत्री  जवाहरलाल नेहरू  )

 :
 तथा

 शाक्ति  का  चिकित्सा  तथा  स्वास्थ्य विभाग  उन  सब  कर्मचारियों की  समय  समय  पर

 स्वास्थ्य परीक्षा  करता  रहता  जो  रेडियो  धर्मिता  के  तत्वों  के  सम्पर्क  में  बनाते  क्योंकि  अणु  क्ति
 विकास के  कार्य  में  खतरे  यह  विभाग  सम्बन्धित  कर्मचारियों  के  स्वास्थ्य  का  निरन्तर  ध्यान  रखता

 है  कौर  उपचार  भी  करता  है  ।

 area  प्रतिष्ठान  का  स्वास्थ्य  भौतिकी  के  कर्मचारियों  को  ऑडियो  धर्मिता  के

 हानिकर  प्रभाव
 से  बचाने के  लिये  उत्तरीदायी

 है
 ग्रोवर

 इस  प्रयत्न  में  रेडियो  धर्मिता से  सम्बन्धित  कार्य
 करने  सारे  कमेंचारियों  के  लिये  एक  फिल्म  बैज  सर्विसਂ  श्र  लेबोरेटरी  मोनिटरिंग  सर्विसਂ  का

 उपबन्ध है  ।

 में  यह  स्पष्ट कर  दूं  कि
 फिल्म  बैज  सेवा  क्या  संभवतया  माननीय सदस्य  इस  को  समझते

 नहीं  कोट  तथा  कलाइयों  पर  एक  प्रकार  की  फिल्म  पहनी  जाती  है  जो  किसी  भी  प्रकार  के  रेडियो

 धर्मी  प्रभाव  को  पकड़  लेती  सप्ताह में  एक  बार  इस  फिल्म  अरज  की  जांच  की  जाती  है  ।  जिस  से

 पता  लग  सके  कि  इस  पर  क्या  प्रभाव  हुसना  है  ।  यदि  किसी  व्यक्ति  के  फिल्म  बेज  में  रेडियो  धर्मिता

 का  प्रभाव  often  मिलता  है  तो  उस  की  परीक्षा  की  जाती है  ।

 भ्र ौर  भी  कई  प्रकार  से  जांच  की  जाती  है  ।  खून  की  जांच  की  जाती  है  ।  उंगलियों के  चिन्ह  लिये

 जाते  हैं  जिस  से  यह  पता  लगे  कि  उंगली  के  चिन्हों  में  कोई  परिवर्तन  gare  ।  इन  चिन्हों  की  जांच  की

 जाती  है  कौर  उपचार  किया  जाता  है  |

 श्री स०  Fo  क्या  सरकार  का  विचार  खास  पास  के  पौधों  की  जांच  करने  का  भी  है

 क्योंकि  संभव  है  उन  पर  शीघ्रता  से  तथा  प्रति  afer  से  प्रभाव  होता  हो  ?

 tat  जवाहरलाल  तहर  :  जो  व्यक्ति  वेधशालाओं  के  इन्दर  काम  करते  उन  की  जांच  की

 जाती  wee  व्यक्तियों  के  सम्बन्ध  में  यही  है  कि  यदि  यह  एक  बार  पौधों  में  चला  जाता  है  तो

 निश्चित रूप  से  बाहर  के  अन्य  मानवो ंमें  भी  चला  जाता है  ।  इस  की  भी  थोड़ी  बहुत  संभावना  कौर

 इसीलिये  केवल  पौधे  ही  नहीं  अपितु  मनुष्यों  की  भी  जांच  की  जारही  है
 ।

 श्री  नसीहत
 :

 क्या  यह  पर्याप्त  है  कि  आ्राक्रमण  के  पहले  स्तर  पर  प्रभावोत्पादक रूप  में

 विचार  जा  सकता है

 जवाहरलाल  माननीय सदस्य  करके  मेरे  पहले  उत्तर  को  देखें  |

 श्री  नारायणन  कुट्ट  क्या  दैनिक  जांच  में  रेयर  भ्रमण  के  पर  इस  का

 बुरा  प्रभाव  पाया  गया  तथा  यदि  तो  उपचार किये  गये  हैं  ?

 जवाहरलाल  नेहरू
 :

 मुझे  इस  प्रकार  के  प्रभावों  की  जानकारी  नहीं  है
 ।

 परन्तु  में  यह  नहीं

 कह  सकता  कि  कोई  प्रभाव  नहीं  -चाहे  |  मुझे  जानकारी बताई  जाती  है
 झर

 जेसा  कि  में  ने  बताया  कि

 इन  प्रभावों की  जांच  के  लिये  सभी  संभावित  सावधानी  रखी  जाती  यदि  किसी  कर्मचारी के  फिल्म

 बेज  उंगलियों  के  में  रकत  में  रेडियो  धर्मिता  का  थोड़ा  सा  भी  प्रभाव  पाया  जाता  है  तो  उस  की

 जांच की  जाती  है  ।  सावधिक  परीक्षा  के  यदि  थोड़ा  सा  भी  प्रभाव  पाया  जाता  है  तो  उस  को

 सेवा  मुक्त  कर  के  उस  का  उपचार  किया  जाता  है  ।

 मल  अंग्रेजी  में
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 भारत-लंका  करार

 +

 |  sit  पघा

 aft  श्रीनारायण दास  :

 1  ८३४.  4
 शर  रघुनाथ  सिह

 श्रीमती  पार्वती कृष्णन  :

 बया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लंका  से  भारत  में  कोई
 प्रतिनिधिमंडल  पाया है  ;

 यदि  तो
 प्रतिनिधिमं

 डल  ने  किन  विषयों  पर  सरकार  से  बातचीत  की

 क्या  भारत-लंका  तम्बाकू  करार  का  पुनर्नवीकरण  करने  पर  विचार किया  गया  र

 यदि  तो  क्या  परिणाम  हुए
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  at

 तथा  प्रतिनिधिमंडल
 ने  मुख्यतया  भारत-लंका  तम्बाक्‌ करार  के  पुनर्नवीकरण  पर

 बातचीत  की  थी  ।  इस  ने  कुछ  कम  मात्रा  में  दाल  ae  के  लंका  को  निर्यात के  बारे  में  भी  avatar की

 थी  |

 नपे  समझौते  को  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।  परन्तु  ५०००  टन  दाल  लंका  को  निर्यात

 कर  दी  गई  है

 fat  राधा  रमण  :  लंका  में  भारत  निर्मित  वस्तुयें  बहुत  बिकती  हें  तो  कया  इस  आधार  पर  भारत

 में  निमित  अरन्य  वस्तुप्नों का  भारत  से  लंका  को  निर्यात के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  रहा

 fart  सती दा  चख  :
 ग्रहण  वस्तुयें जैसे  हथकरघा  का  कप  डा  शादी  के  श्रांत  के  बारे  में  बात  चीत

 होरही  है  परन्तु  प्रतिनिधिमंडल  मुख्यतया  भारत-लंका  तम्बाकू करार  पर  बातें  करने  यहां
 था  कयोंकि यह  ३  १  १९५७  को  समाप्त  हो  गया  था  |  इस  के  झ्रागामी  चार  वर्ष  के  लिये

 करण के  बारे  में  बातचीत की  गई  हैं  ।

 for  राधा  माननीय  मंत्री  ने  अभी  बताया  कि  बात  वीत  की  सभी  प्रति  रूप  नहीं

 दिया  गया  है  ।  क्या  में  जान  सकता  ३  कि  इस  को  भ्रत्तिम  रूप  देने  में  सरकार  को  कितना  समय  लगेगा

 तथा  FAT  इस  के  शीघ्र  की  कोई  संभावना है  ?

 सती  चख :  समझौता वास्तव  में  हो  चुका  केवल  भारत  सरकार  तथा  लंका  सरकार

 द्वारा  ALANA  होना  शेष  है  ।  अभी  इस  का  अनुसमर्थन  नहीं  दुश्नाम

 श्री  ब०  स०
 मुती

 :
 क्या  लंका  तथा  भरत  के  बीच  हुए

 समझौते
 में  लंका  सरकार

 ने  हमारी

 अन्य  वस्तुयें  लेना  भी  स्वीकार  कर  लिया  तथा  यदि  तो  वे  वस्तुयें क्या  हैं  ?

 fort  सतीश  जेसा  कि  में  ने  बताया  यह  तम्बाकू  समझौते  के  पुनर्नवीकरण  के  बारे  में

 थ्या  ।
 ——  oe

 मूल  ७ त्रप्रेजी  में

 278
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 Tat
 wo  स०

 :  कितनी
 मात्रा

 में
 तम्बाक्‌

 भेजा  जायेगा
 ?

 fort  सतीश  चन्द्र  :  खाने  के  जाफना  तम्बाकू की  १,५००  गांठें  भारत  में  की  जायेंगी

 लंका को  सिगरेटों के  लिये  बीड़ी  ai
 तम्बाकू

 का  निर्यात  किया  जायेगा  ।  वस्तुतः  यह  समझौता

 एक  किस्म  का  तम्बाकू  भेज  कर  दूसरे  किस्म  का  तम्बाकू  मंगाने  के  लिये  है  ।

 त०
 | है ५  विट्ठल

 मूल
 जो  समाप्त हो  गया  के  अनसार खाने के तम्बाक्‌ खाने  के  तम्बाक्‌

 ara  से  तामिलनाद  के  खाने  के  तम्बाकू  का  उत्पादन  करने  वालों  पर  बरा  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 समझौते  को  भ्रान्ति  रूप  देने  में  क्या  उस  पर  भी  विचार  किया  जायेगा
 ?

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  ऐसा  नहीं  है  ।  इस  से  हमारे  उत्पादकों  पर  कोई  नहीं  पड़ा  है  ।  परन्तु

 दस  समझौते  में  यह  भी  उपबन्ध  है  कि  प्रत्येक वर्ष  २०  प्रतिष्ठित  कोटा  घटा  दिया  जायेगा ।

 श्री दें
 बैठ

 नायर  :  माननीय  मंत्री  ने  बताया  कि  समझौते  के  अनुसार  हम  १,५००  गांठें  जाफना

 तम्बाकू ले  रहे  हें  गोकुल  बी  डी  कौर  तम्बाकू  भेज  रहे  हैं  ।  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  लगभग  कितने

 मूल्य  का  बीड़ी  भ्र ौर  तम्बाकू  समझौते  में  उल्लिखित किया  गया  है
 ?

 श्री  सती दा  चन्द्र  :  बीड़ी  तथा  तम्बाक  के  निर्यात  से  प्रस्तावित  समझौते  की  झवषि  में

 लगभग  दो  करोड़  रूपये  की  विदेशी मुद्रा  मिलेगी  ।

 श्री  थाना  पिल्ले :  क्या  यह  सच  है  कि  लंका  सरकार  ने  हमारे  बीड़ी  के  निर्यात  पर  शुल्क  लगा

 दिया है  कौर  क्या  हमारे
 तम्बाकू  आयातों  का  निर्णय  करने  से  पूर्व  इस  तथ्य  पर  भी

 विचार  किया  गया

 tat  सती दा  चन्द्र  :  इन  सभी  मामलों  पर  विचार  किया  जा  चुका  है  ।

 भारत-नेपाल  व्यापार  संधि

 ftsag.
 heer corn:

 क्या  प्रधान  २३  जुलाई  ह  क  वाकिफ  र  संख्या  २५० के  उत्तर के  सम्बन्ध में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पुनरीक्षित  भारत-नैपाल  व्यापार  सन्धि  सम्पन्न  हो  गई

 गे  हो

 तो

 बसें  सा  ममा  remy  मलक  कै  क उपमंत्री  लक्ष्मी  :  )  नही ं।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 झा  ति दा बाज़ी

 1*८३७  श्री  हेमा  :  क्या  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 आतिशबाज़ी  की  कुछ  क्रेकर

 पुटपुटियाਂ  तथा  पर  कुछ  दिन  पूर्व  लगा  प्रतिबन्ध  सफल  रद्दा  है

 मूल  अंग्रेजी  में
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 दिवाली  से  पहले  तथा  दिवाली  पर  आतिशबाज़ी की  इन  से  दुर्घटना  होने  के

 कुल  कितने  व्यक्ति मरे  ?

 sara  site  संभरण  उपमंत्री  अनिल  कु
 ०  प्रतिबन्ध तीन  प्रकार

 की  चीजों  पर  लगाया  गया  च्  1...  तथा  प्रतिबन्ध  सफल

 रहा है  ।

 जहां  तक  हम  को  पता  प्रतिबन्धित पटाखों  की  दुर्घटना  से  कोई  मृत्यु  नहीं हुई  है  ।

 समाचारपत्रों  में  दिया  था  कि  दिल्‍ली में में  दिवाली  सुन्दर  तो  थी  परन्तु  धूमधाम की

 नहीं थी  ।  कया  में  जान  सकता  हूं  कि  बड़ी  जनसंख्या वाले  अरन्य  नगरों  में  भी  वही  कायें वाही  कयों  नहीं  की

 गई  जो  दिल्‍ली म  की  गई
 ?

 tet  दलील कु०  आतिशबाजी  के  सम्बन्ध में  नियम  समस्त  देश  में  लागू  में  नहीं

 जानता कि  दिवाली  में  wer  नगरों  में  धूमधाम  थी  शारिवा  नहीं  थी  ।

 fetter  :
 ऐसी  वस्तुझ्नो ंके

 लाने
 ले

 जाने
 में  कुछ  दुर्घटनायें  हुईं  ।  जहां  तक  प्रतिबन्धित

 का  सम्बन्ध  उन  को  चोरी-छिपे  लाया  गया  |  क्या  सरकार  को  विशेषतया  हैदराबाद नगर  के  बारे  में

 ऐसी  जानकारी  मिली  तथा  यदि  तो  क्या  सावधानी  बरती  गई  ?

 tat  अनिल  कु
 ०

 चन्दा
 :

 श्रातिदाबाजी  के  सामान  के  परिवहन  के  सम्बंध  में  में  बताना  चाहता

 हूं  कि  तीन  दुर्घटनायें  हुई  जिस  पर  सभा  में  चर्चा  हुई  थी  ।  जो  कुछ  उस  समय  कहा  गया

 में  उस  से  श्रमिक  कुछ  भी  कहने  को  तैयार  नहीं  हं  ।  मुझे  हैदराबाद  की  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 श्री  स०  मूर्ति  :
 कया  मंत्री  महोदय  जानते  हें  कि  इन  भ्रातिशाबाजी की  वस् तुझ ों  से  पर्याप्त

 हानि  होती  है  क्योंकि  निर्माता  रेलवे  के  पैकेज  नियमों  का  पालन  नहीं  कर  रहे  हैं  इसी  फलस्वरूप

 इतनी  दुर्घटनायें हो  रही  J ~w~ ‘gegfear के  निर्माण  को  रोकने  के  लिये  क्या  erat की  जा  रही

 tat  भ्रमित  छु०  चन्दा  :  जहां  तक  का  सबन्ध  उनपर  पूर्ण  प्रतिबन्ध
 लगया  दिया

 गया  बाजार  में  जो  भी  वह  सभी  wae  रूप  से  निर्मित  हैं  ।

 काजू  के  fara का  तेल

 कि

 श्री  - (५  प०  नायर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  काजू  के  छिलके  के  तेल  का  उत्पादन  करने  के  लिये  कोई  कार्यवाही
 की

 ar

 PEYS—YO FST TT Hl ATT FT में  इस  तेल  की  भारत  में  कितनी  खपत  हुई  कौर  कौन  से  मुख्य  उद्योगों  में

 यह  काम  में  लाया  गया ?

 मंत्री  :  केन्द्रीय सरकार  ने  aa  तक  कोई  ठोस  कायें  नहीं

 किया है  यद्यपि उद्योग  के  विकास  के  सामान्य  प्रदान  पर  विचार  किया  जा  रहा

 मूल  अंग्रेजी  में
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 प्रमाणिक  भ्रांकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  परन्तु  ऐसा  अनुमान  है  कि  लगभग
 ४००

 टन
 काजू

 के  छिलकों का  तेल  प्रत्येक  वर्ष  प्लास्टिक  तथा  रंग  हल्की
 नकंड़ी

 का  जहाजों के
 तले

 पर

 रंग  मछली  पकड़ने  के  जालों  शादी  के  उद्योग  में  खप  जाता  है
 ।

 धो  ह्०  रहे  नायर
 :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  का  पता  है  कि  काजू  के  कारखानों  में  काफी

 ऐसा  सामान  होता है  जिस  से  कि  तेल  निकाला जा  परन्तु  ऐसा  इसलिये  नहीं  किया  जाता  कि  काज

 के  तेल  की  बिक्री  नहीं  है
 ?

 घी  दुर्भाग्य  बचत  वाला  ढंग  यहां  है  नहीं  ।  तेल  निकालने का  सस्ता  ढंग  यहां

 बहुत  से  कारखानों  में  नहीं  है  ।  इस  समस्या  पर  हम  विचार  कर  रहे  हें  कि  कोई  ऐसा  ढ़ंग  निकाला

 लाय  जिस  से  यह  व्यर्थ  में  जाने  वाली  चीज  का  उपयोग  उस  का  कुछ  बनाया  जाये  |

 श्री वें०  प०  नायर  :  क्या  सरकार  ने  इस  बात  की  जांच  की  है  कि  काजू  के  तेल  को  प्लास्टिक

 की  मूल  वस्तु  के  रूप  में  प्रयोग  किये  जाने  की  सम्भावना  है
 ?

 कानूनगो
 :

 यह  जांच  की  गई  है
 ।

 जैसाकि  मेंने  कहा  श्र  कुछ  मात्रा  में  यह  देश  में  प्रयोग

 भी  होता  है  परन्तु  अधिकतर  इस  का  निर्यात  ही  होता  है
 ।

 यदि  यह  उत्पादन  सस्ता  हो  तो  सारी  मात्रा

 की  यहीं  खपत  हो  सकती है

 व०  To  नायर  :  क्या  सरकार  द्वारा  काज  के  तेल  को  निर्यात करने  की  सम्भावना  पर

 विचार  किया  गया  यदि  तो  इस  का  परिणाम क्या  रहा  है
 ?

 कुछ  ars  निर्यात  कर  रहे  परन्तु  हमारा  विचार  है  कि  उत्पादन  होने

 बर  इस  का  निर्यात  भी  बढ़  सकता है  |

 feat  Go  नायर  :  कया  सरकार  ने  इस  काजू  के  तेल  से  कुछ  कौर  ढूंढने  की  सम्भावना पर

 विचार किया  है  ?

 fet  कानूनगो  :  ait  तो  इस  अ्रवस्था  में  ही  हें  कि  पता  लगाया  जाय  कि  किस

 ब्रकार  अच्छे  सस्ते  ढंग  से  तेल  निकाला  जा  सकता  है  ।  इस  के  बाद  कदम  उठाया  जायेगा  |

 भारतीय  ध्रयंशा  स्त्रियों  को  छात्रवृत्तियां

 +

 ८३९
 श्री  दिवनंजप्पा

 श्री  To  राठ  मनिस्वामी

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  क्या  यह  ठीक  है  कि  गवेषणा  कार्यक्रम  समिति की  स्थायी  समिति ने  विदेशों के  श्रमिक

 विकास  के  विभिन्न अंगों  का  अध्ययन करने  के  लिये  भारतीय  शास्त्रियों को  छात्रवृत्तियां  देने  की

 योजना  लागू  करने  का  प्रस्ताव  स्वीकार कर  लिया

 यदि  तो  इस  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 योजना  उपमंत्री
 इया  ०  1०  :  विदेशों  में  प्राचीन  विकास  के  अ्रध्ययन  के  लिये

 देने  के  प्रस्ताव  पर  गवेषणा  कार्यक्रम  समिति  की  स्थायी  समिति  की  बैठक  में  १७

 ae OC)  को  विचार  किया  गया  था

 मूल  प्रंग्रेज़ी में
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 ब्योरा  ग्राम  तैयार  नहीं  किया गया  है  ।

 tot  शिव  ठप्पा
 :

 इन  अर्थशास्त्रियों  को  जिन  देशों  में  भेजा  जायेगा  उन  नाम  क्या

 है  ?

 श्री  दया०  नं०  मिश्र  :
 इस  सम्बन्ध में  नियुक्त  समिति  द्वारा  अघ्ययन  के  क्षेत्रों  का  कभी  निश्चय

 किया  जाना  है
 ।  उदाहरणाथे,श्री वी  ०

 के ०
 कार  वी०  राव  का  सुझाव  है  कि  कुछ  को  जापान  भेजा  जामे  ।

 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  उद्योग

 +

 (  श्री  विश्वनाथ  राय  :

 att  कालिका सिह  :
 1८४

 |
 श्री स०  स०  बीजों

 श्री  तंगामणि
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  भुखमरी  ah  बेकारी  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिये  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  जिलों  में

 कारखानें  बनाये  जाने  की  सम्भावना  कौर

 यदि  तो  वे  कारखाने कौन

 मंत्री  सुभाष  )  :  जी  हां  ।

 विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जा  रहा  है  |  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या

 ६६]

 "Fort थी  विश्वनाथ  तप  क्या  विवरण  में  उत्लिखित  कारखानों  ने  काम  ara  कर  दिया

 ह ै?

 शाह  :  कई  कारखानों  ने  काम  आरम्भ  कर  दिया  है  कौर  कई  में  कार्यान्वित

 किया जा  रहा  है  ।

 fat  दीनानाथ  कारखानों में  लगाये  गये  कर्मचारियों की  संख्या  कया

 tat  सुभाष  शाह  इसका  पता  सब  कारखानों  की  स्थापना पूरी  हो  जाने  पर

 ही  लग  सकेगा  ।
 परन्तु  इन  तमाम  कारखानों  के  कर्मचारियों  की  पूरी  संख्या

 ३०,०००  से  ०,०००  तक  होगी  ।

 श्री  विश्वनाथ राय  :  चीनी  की  मशीनों  का  कार्य  कब  से  प्रारम्भ  किया  जायेगा  ?

 श्री  मनु भाई  चीनी  की  मशीनों  का  कार्य  आरम्भ  हो  चुका  है  ।  चुकें की

 सीमेंट  फैक्टरी  के  विस्तार  का  arg  भी  हो  रहा  है  ।  शीशे  ay  बोतलें  शीशियां  तथा

 बिजली  का  सामान  बनाने  का  कार्य  भी  हाथ  में  लिया  जा  रहा  है
 ।

 धी  गजेन्  प्रसाद  सिन्हा  क्या  यह  सुविधायें  दक्षिण  बिहार  कौर  नागपुर .

 a
 को  भी

 दी  क्योंकि  प्रत्येक  तीसरे  चोथे  वर्ष  वहां  सूखा  पड़  जाता  a?

 भ्रंग्रेजी  में
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 fat  सुभाष  शाह
 :

 यह  सरकार  की  निश्चित  नीति  है  कि  सारे  ऐसे  क्षेत्रों
 की

 सहायता की  जाये  ।

 डा०  राम  सुलग  fag
 :

 विवरण  में  दिया  है  कि  चीनी

 शीशे  की  बोतलें  ate  शीशियों  का  निर्माण  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  होगा  ।  क्या  स्थानीय
 लोगों

 को  ऊंचे  पदों  पर  भी  लगाया  जायेगा  ?

 tat  मदुराई  शाह
 :

 यह  सम्भव  नहीं  होता  कि  विशेष  प्रकार के  कार्यों

 से  सम्बन्धित  पदों  की  भर्ती  किसी  राज्य  विशेष  से  ही  की  जाय  ।  उनकी  भर्ती  afar

 भारतीय  स्तर  पर  ही  की  जाती  शर  यदि  भ्रावश्यकतः  तो  किसी  विदेशी  विशेषज्ञ

 को  भर्ती  कर  लिया  जाता  हैं  ।

 श्री  fro  ato  सिह  :  एक  स्थानीय  ब्यक्ति  होने  के  नाते  में  यह  चाहता

 हूं  कि  सरकार  इस  बात  की  सम्भावना  पर  विचार  करेगी  कि  इस  बात  की  जांच  की  जाये

 कि  यह  निकाय  स्थानीय  लोगों  को  भर्ती  करने  में  कयों  सफल  रही  है  ?

 श्री  मनु भाई  शाह  :  कभी  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  इन  कारखानों

 जिनमें  अभी  काम  आरम्भ  नहीं  स्थानीय  लोग  भर्ती  किये  गये  हैं  अथवा  नहीं  ।  परन्तु

 इस  बात  का  भ्रादवासन  दिया  जा  सकता  है  कि  जब  भी  कोई  कारखाना  उत्पादन  कार्य  को

 आरम्भ  करता  है  तो  इस  बात  का  पुरा  प्रयत्न  किया  जाता  है  कि  स्थानीय  श्रम  को

 ही  अधिक  से  अधिक  भर्ती  किया  जाय  ।  अधिकांश  पर्यवेक्षण  कमेंट्री  स्थानीय  क्षेत्र  से

 ही  भर्ती  किये  जाते  हें  ।  ऊपर  के  कुछ  पदों  पर  ही  अन्य  क्षेत्र  के  लोग  भर्ती  होते  हैं  ।

 डा०  राम  सुलग  सिह  यह  गलत  है  ।

 श्री  गजेन्द्र प्रसाद  सिन्हा
 ८०  प्रतिशत बाहर  के  होते  हैं  ।

 toatl  महोदय  अगला  प्रश्न  ।

 नेपा  पेपर  मिल्स

 1८४२  डा०  रास  सुलग  सिंह
 :

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगें कि  :

 क्या  वर्तमान  बिजली  घर  के  बायलरों  की  शीषंणी  के  फटने  से  पहले

 से  ही  नेपा  पेपर  मिल्स  में  विद्युत  शक्ति  की  कमी  की  समस्या  मौजूद  थी  ;

 नेपा  नगर  नेपा  मिल  तथा  अन्य  भ्रभ्युदित  उद्योगों  की  विद्युत  शक्ति  की  मांग

 को  पुरा  करने  के  लिये  सरकार  क्या  पग  उठा  है  ;

 नेपा  नगर  के  उद्योगों  की  शक्ति
 की

 मांग  कब  तक  पूरी  हो  जायेंगी  ?

 fartorsy  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  aa )  :  .  वर्तेमान  उत्पादन  at

 दृष्टि  से  विद्युत  afar  का  संभरण  काफी  था  ।

 ate  मध्य  प्रदेश  विद्युत  ate  ने  नेपा  मिल  कौर  उसके  made के

 छोटे  छोटे  नगरों  को  बिजली  देने  का  काम  अपने
 ऊपर  लिया

 है  ।
 नेपा  नगर  के  कास्टिक
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 सोडा  संयंत्र  freq  संभरण  का  कायें  विद्युत  बोर्ड  के  विचाराधीन  है  ।  बोर्ड  इस  बात  पर

 विचार  कर  रहा  है  कि  नेपा  तथा  अन्य  उद्योगों  की  अतिरिक्त  विद्युत  शक्ति
 मांग

 को  किस  प्रकार  पूरा  किया  जा  सके  ॥

 सुभग सिह  विद्युत  aa  की  कमी  के  कारण
 नेपा  मिल

 के
 उत्पादन

 को  किस  सीमा  तक  हानि  पहुंच  रही  है
 ?

 सतीश  चन्द्र  :  मेंने  कहा  प्रभी  हाल  के  लिए
 विद्युत  काफी

 नेपा  मिल  ५  उत्पादन  की  पुरी  शक्ति  पर  नहीं  पहुंचा  है  ।  उत्पादन  बढ़  रहा

 हैं  ।  परन्तु  वर्तमान  उत्पाद॑न  के  लिए  उपलब्ध  विद्युत्‌  शक्ति  काफी  है
 |

 डा०  राम  सुलग  सिह  :  मिल  के  avd  उत्पादन  की  पुरी  शक्ति  पर  पहुंच  न

 सकने  के  कारण  हें  ?

 मंत्री  सुभाष  जसा  गत  बार  भी  स्पष्ट  किया  था  बांस

 झर  इमारती  लकड़ी  का  श्रायात  सामान  तथा  स्टीम  के  बायलर  इत्यादि  कौर  विद्युत

 इन
 बातों

 की
 नेपा  मिल  में  कमी  है

 ।
 अब  उनकी  व्यवस्था  की  जा  रही  है  हमें

 है  कि  ८०  से  ८२  टन  तक  की  प्रतिदिन  उत्पादन शक्ति  को  कर

 लिया  जायेगा  ।

 श्री  हेडा
 :

 कार्यक्रम  के  ata  मिल  ने  शभ्रखबारी  कागज  बनाना  area  किया

 है  ।  क्या  यह  ठीक  है  कि  अब  उन्होंने  सफेद  कागज  बनाने  का  निर्णय  किया  है  ताकि  उसकी

 पूरी  उत्पादन  शक्ति  का  प्रयोग  किया  जा  सके
 ?

 श्री  warn  शाह  ae  Reet  कानन  बताने  pt  ही  मिल  दूसरा  कागज

 यहां  नहीं  बनता  ।

 पृश्नी
 त०  ब०

 विट्ठल  राव
 :

 इस  उत्पादन  की  लागत  का  शायरात  हुये
 कागज  की

 लागत  से
 तुलना  कसी

 ?

 fat  सुभाष  काफी  अच्छी

 पति  त्रि०  ato  fag  इस  समवाय  के  प्रबन्धकों  ने  पहले  जो  जानकारी  हमें  दी

 उसमें  बड़ी  कठिनाई  बिजली  की  कमी  की  बताई  गयी  थी  ।  महोदय

 के  कथन  से  पता  चला  हैं  कि  कठिनाई  कुछ  मशीनरी  की  चीजों  के  प्रभाव  की  जिसक

 कारण  पूरा  उत्पादन  प्राप्त  नहीं  किया  जा  सका  ।  वास्तविक  तथ्य  क्या  है  ?

 श्री  सुभाष
 :

 माननीय  सदस्य  ने  शायद  बात  का  एक  stat  लिया है  ।

 इन  दो  बातों  के  wafer  कई  बातें  भी  परन्तु  यह  दो  प्रमुख  हैं  ।  जहां  तक

 संभरण  का  सम्बन्ध  मध्य  प्रदेश  विद्युत  ars  कारखाने  की  सारी  श्रावश्यकताशं

 को  पुरा  करने  का  प्रयल  कर  रहा  है  ।

 श्री  वि०
 च्‌०

 शुक्ल
 :

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  यह  भी  प्रार्थना  की  गयी  है

 कि  उपलब्ध  होते  ही  चम्बल  से  भी  विद्युत  नेपा  नगर  को  दो
 जाय  !

 faa  sit  में
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 ta  मन भाई दाह शाह  :
 तक  हमारी  जानकारी  चम्बल की  विद्युत  शक्ति

 war  कामों  में  लगाई  जायेंगी  ।

 कुटीर  तथा  छोटे  पैमाने  के  उद्योग

 [*८४३.  श्री  हेमा  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 wa  तक  दिल्‍ली  उद्योग  तथा  श्रम  निदेशालय के  कुटीर  तथा  छोटे

 पैमाने  के  उद्योगों  को  राज्य  सहायता  REX H Aad के  ऋणों की  मंजूरी  के  लिये

 कूल  कितने  प्रार्थना  पत्र  कराये  ;

 उसमें  से  कितने  स्वीकृत  हुए  ;  कौर

 क्या  सरकार  राज्य  सरकार  के  कुटीर  तथा  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  की  बढ़ती  हुई

 मांगों को  पूरा  करने  में  समय हे  ?

 दिल्‍ली  प्रशासन क॑  पास उद्योग  मंत्री  सुभाष  शाह  )  और

 १९५६-५७  में  कुल  ६२१  प्रार्थना  पत्र  ्  जिनमें से  १७८  स्वीकृत हुए  थे  ।  चालू ~
 वित्तीय  ay  में  ४७४  प्रार्थना  पत्र  आये  लेकिन  उनमें  स  wal तक  एक  भी

 स्वीकृत नहीं  gat  ह  ।

 जी  दिल्‍ली  प्रशासन  को  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  उद्योगपतियों  को  देने

 लिये  पर्याप्त  निधियां  दी  जा  रही  हें  ।

 हेडा  :  दिल्‍ली  क्षेत्र  के  तीव्र  औद्योगीकरण को  ध्यान  में  रखते  में  पूछता

 चूंकि  ऋणों  को  मंजूर  करने  की  इस  व्यवस्था  का  भार  पंजाब  राज्य  को  ही  क्यों  सौंपा

 कौर  क्या  उससे  दिल्‍ली  क  हितों  पर  कोई  बरा  प्रभाव  पड़ा  या  नहीं
 ?

 श्री  सुभाष शाह  :  इन  ऋणों  की  मंजूरी का  कार्य  पंजाब  सरकार को  नहीं  सौंपा

 TaT 21 afs at gad ara &

 ी  ि  ~ tC as  क

 दे
 ee

 के

 हें

 ou तो  दूसरी  बात  है  eat  see  तो  कुटीर  उद्योग  तथा  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों को  x

 सहायता  नियम  के  wera  दिये  जाते  ate  दिल्‍ली  प्रशासन  ही  प्रत्यक्ष  रूप  से  इनका

 प्रशासन करता  है

 शी  :
 माननीय

 मंत्री  ने  अभी  wit  जो  ७  दिये  हें  उनसे
 पता  चलता है

 कि  केवल  २२  प्रतिशत  प्रार्थनापत्रों  पर  ही  ऋण  मंजूर  किये  गये  कौर  साथ  ही

 उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  पर्याप्त  निधियों  की  व्यवस्था  की  जा  रही है  ।  ये  निधियां

 कुल  कितनी  हें  ak  क्या  ये  विचाराधीन  पड़े  तथा  नये  प्रार्थनापत्रों  के  लियें  पर्याप्त

 होंगी
 ?

 श्री  सनुभाई  शाह  :
 प्रार्थनापत्र  स्वीकृत  होने के

 दे  देने

 लिये  कई  अह ताय हूं हैं
 ह  .  इसलिये

 प्रार्थनापत्र मात्र  दे  से  ही  वह  स्वीकृत नहीं  हो  पाता  ।  हमने  चालू  ag  में में  दिल्‍ली

 प्रशासन  को  लगभग  २४  लाख  रपये  इसके  लिये  दिये  हैं  |

 1  श्रीमती  मंजला  देवी
 क्या  श्रीराम  राज्य  को

 भी
 इस

 योजना
 के के  कुछ

 वाण
 मिला  यदि  तो  कितना

 ?

 में
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 मनु भाई  दाह  :  मेरे  पास  सभी  राज्यों  के  अलग  अलग  झ्रांकड़े  हें  ।

 राज्य  को  लगभग  १४५  लाख  रुपये  मिल  ।

 भारतीय गोल  नीचे

 1८,  थी  व०  उठ  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृ  पा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सिंगापुर  ak  कोचीन  से  उपभोक्ता  देशों  को  गोल  मिर्चे

 भेजने  के  वस्तु  भाड़े  की  दरों  का  गोल  fed  के  भारतीय  निर्यात  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ता  है  ;

 कौर

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  मामले  में  क्या  किया  हे  ?

 वाणिज्य  मंत्री
 :  मलाबार  से  यूरोप  के  पत्तनों  को

 गोल  मिर्च  भेजने  के  वस्तु  भाड़े  की  दरों  PEK y  के  स्तर  की  लगभग  २५

 प्रतिष्ठित  वृद्धि  कर  दी  गई  है  कौर  अमरीका  के  पत्तनों  को  भेजी  जाने  वाली  गोल  fad के

 वस्तु  भाड़े  की  दरों  में  लगभग
 ४०

 प्रतिशत  वृद्धि  की  हैं  ।  सिंगापूर  से  भेजी  जाने  वाली

 गोल  मिरच  का  वस्तु  भाड़ा  कम  पड़ता  कौर  झाई  हैं  कि  यूरोप  के  कौर  श्रमरीकी

 बाजारों  में  भारतीय  गोल  मिर्च  के  संबंध  में  कठिनाई  पड़ती  है  |

 नौवहन  महानिदेशक  सम्बन्धित  नौवहन  सम्मेलनों  के  साथ  वस्तु  भाड़े

 की  दरों  की  इस  समानता  के  सम्बन्ध  में  बात  शुरू  कर  दी  है  ।

 श्री  qo  पृ०  हम  रखें  कि  नौवहन  सम्मेलन  शीघ्र  ही  हमारे

 पक्ष  में  कोई  निर्णय  करेगा  ?

 श्री  :  पहली  बार  की  बातचीत  तो  सफल  रही  wa  दूसरी  बार

 शुरू  की  जा  रही  है

 थ्री
 qo  नायर  क्या  गोल  मिर्च  के  हमारे  निर्यात  की  यह  समस्या  इसीलिये

 उत्पन्न  हुई  है  कि  भारतीय  गोल  नीचे  विदेशों  के  मांस  के  पेकिंग  उद्योग  द्वारा  भ्रपेक्षित

 घटिया  गोल  मिर्च  से  कहीं  अधिक  बढ़िया  किस्म  की  यदि  तो  इस  दृष्टि

 say  देशों  के  ५  निर्यात  में  संवर्धन  करने  के  लिये  क्या  करने  का  विचार  कर  रहे

 श्री  कानूनगो
 :

 में  ने  अन्य  प्रश्नों  के  उत्तर  में  बताया  है  कि  हम  इस  सम्बन्ध  में

 कई  उपाय  कर  रहे  हें  ।  हमें  गोल  fra  की  घटिया  किस्मों  ake  सस्ते  मूल्यों  की  प्रतियोगिता

 का  सामना  करना  पड़ता  है  ।  हम  बह  जानते  शर  गोल  fas  बोर्डे  इस  संबंध  में  कुछ

 उपाय  कर  भी  रहा  हूँ  ।

 घो  न०  Go  नायर  :  क्या  सरकार  को  मालूम  है  हमारे  यहां  मिर्च

 की  जितनी  भी  खेती  होती  है  वह  सभी  बढ़िया  किस्म  की  गोल  fad  की  हे  we  wa  बाजारों

 पर
 अविकार

 करने  के  लिये  घटिया  किस्म  की  गोल  मिर्च  की  खेती  आरम्भ  कर  देना  सम्भव

 |

 नहीं  ए
 =  ?

 अंग्रेजी  में



 १८८०  मौखिक  उत्तर  गु द्वार चो  ५  १६५७

 tat  कानूनगो
 :

 हम  घटिया  किस्मों  की  खेती  नहीं  करना  हम  बढ़िया  किस्मों a.

 के  लिये  न  ग्राहकों  की  तलाश  में  हें
 ।

 हिन्दुस्तान  एन्टी-बायो  टैक्स
 लिमिटेड

 कि  Same.  सो  भातर
 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 यह  सच  है  कि  हिन्दुस्तान एन्टी  बायोटिक्स  (a1gaz )  लिमिटेड को

 पेनिसिलीन  के  निर्माण  लिये  जिन  जैसे  कि  ग्राउन्डनट  फास्फोरिक

 पोटाशियम  एसिड  की  आवश्यकता  होती  वे  झ्रावश्यकता से  बहुत  अधिक  मात्रा  में

 खरीद  ली  गई  कौर  लाखों  रुपयों  का  एसिड  का  स्टाक  बेकार  पड़ा  है
 ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हें  ;  कौर

 इस  विषय  में  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 का  विद्वेष  रूप  से  उल्लेख  किया  गया  है  उनमें  से  लैक्टोज  को  छोड़कर  जिसके  बदले  काम

 वाणिज्य तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  are
 जिन  पदार्थों

 am  वाली  एक  अन्य  स्वदेशी  वस्तु  खोज  निकाली  गयी
 va

 कच्चे  पदार्थों के  बारे  में  ag

 नहीं  कहा  जा  सकता  कि  उनका  स्टाक  जरूरत  सें  ज्यादा  हे  क्योंकि  यह  स्टाक कुछ  ही

 महीनों  की  आवश्यकता पूरी  करने  लायक  हे  |  फिर  भी  कच्चे  पदार्थों का  स्टाक

 काफी  है  या  इस  प्रश्न  पर  समय  समय  पर  निम्नलिखित  बातें  ध्यान में  रखकर

 विचार  करना  होता
 उत्पादन  कार्यक्रम  विविध  स्रोतों  से  कच्चे  पदार्थों

 की  उपलब्धि  जहाज  द्वारा  माल  मंगाने  परिवहन  कीਂ  कठिनाइयां  आदि  ।  इन  पर

 विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 लैक्टोज  के  झ्राधिक  परिमाण  तथा  wear  कुछ  कच्चे  पदार्थों
 को  जिन्हें  मौजदा

 हालातों में  फालतू  समझा  बेच  डालने  का  प्रस्ताव  है  |

 श्री  श्रीधर
 :

 क्या  यह  बात  सच  है  कि  पिम्परी  के  प्रोडक्ट  के  बारे  में  जो

 सर्टिफिकेट्स  दिये  गये  हें  वे  बिल्कुल  as  हें  कौर
 -

 बने  हुए  सैंडल्स  संटिफाईड

 करान ेके  लिए gs  एंड  ड्रग्स  ऐडमिनिस्ट्रेशन  वाशिंगटन  के  इंस्टीट्यूट  श्राफ
 मेडिकल  लंदन  अब  तक  नहीं  भेजें  गये  हें  ?

 श्री  सती दा  चन्द्र  :  यह  बात  सही  नहीं  है
 ।

 जितनी  बातें
 भी

 कही  गई  हैं  जेसे  कि

 यह  पेनिसिलीन के  सैंडल्स  अमरीका  ale  इंग्लैण्ड  की  बड़ी  बड़ी  लेबोरेटरीज  में  टेस्ट  कराए

 वह  बिल्कुल  सही  हूं
 तो

 उन  की  रिपोर्ट  के  बारे  में  पहले
 भी  इस

 भवन  में  चर्चा

 हो  चुकी है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  काल  समाप्त  हो  गया  हूं  ।

 मूल  wast  में



 ५  १९५७  atfan  उत्तर  @aak हैं

 अल्प  सूचना  तथा  उत्तर

 एडवर्ड  टेक्सटाइल मिल  )

 श्री  to  wat fag  :
 अल्प  सुचना  प्रदान  संख्या

 ३.

 श्री  मन्थनी  पिल्ले
 :

 बया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मद्रास  स्थित  ज  टेक्सटाइल  मिल्स  के  प्रबन्धकों  नेਂ  सरकार  को  सूचित

 किया  है  कि  वे  मिल  को  बन्द  करना  चाहते  जिससे  २,५००  मजदूर  बेरोजगार

 हो  जायेंगे  :  ate

 क्या  उद्योग  तथा  REY

 मजदूरों  को  बे  रोजगारी  से  बचाने  की  दृष्टि  से  मिल  बन्दी  के  कारणों  की  मान्यता  पता

 लगाने  के  लिये  कोई  जांच  करायेगी  ?

 मंत्री
 :

 हां
 ।

 इस  मसिल  के  प्रबन्धकों ने  मद्रास

 स्थित  औद्योगिक  न्यायाधिकरण  को  प्रार्थना  पत्र  में  सुचित  किया  है  कि
 ८

 १९५७  से  सिल  बन्द  कर  दी  जायगी  ।  इस  समय  मिल  में  २,२००  मजदूर  काय  करते

 हे  ।

 वे  वित्तीय  हानि  ate  श्रकार्थक्षम  उत्पादन  के  कारण  मिल  बन्द  करना  चाहते

 हूं  ।  सरकार  नहीं  समझती  कि  उद्योग  तथा

 १९४५१  के  अन्तर्गत  इसकी  जांच  कराना  कोई  उपयोगी  सिद्ध  होगा  |

 श्री  to  wat  सिह  क्या  वें  प्रबन्धक  इन  बेरोजगार  होने  वाले  मजदूरों  को

 कोई  aa  वैकल्पिक  रोजगार  दे  सकते  हें  ?

 श्री  :  ऑद्योगिक  विवाद  अधिनियम  जो  भी  प्रतिकर

 जाना  दिया  जायेगा  ।

 श्री  साधन  कि  :  हममें  से  जिनको  भी  औद्योगिक  न्यायाधिकरण ों  में  जाने

 का  मिला  उनका  अनुभव  है  कि  में  मामलों  के  विचाराधीन

 रहने  के  दौरान  में  जितनी  भी  मिल  बन्दियों की  जाती  हें  वे  ager  न्यायाधिकरण  में  मामले

 ले  जाने  के  लिये  मजदूरों  को  शिकार  बनाने  की  दृष्टि  सेही  की  जाती  हैं  ।

 महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  भ्र पना  प्रश्न  सीधे  रूप  में  ।

 fat  साधन  भक  इसे  देखते  क्या  सरकार  ने  मिल  बन्दी  के  सदाशय  की

 जांच  की  हे  कौर  सरकार  नें  इस  निर्णय  पर  पहुंचने  के  लियें  तरीका  अपनाया  हूँ  कि

 ag  मिल  बन्दी  मिल  द्वारा  कथित  श्रकार्यक्षम  उत्पादन  तथा  अन्य  कारणों  से  ही  की  जा

 रही
 है  ?

 प्रबन्धकों  ने  प्रार्थना  पत्र  मद्रास

 के  पास  भेजा  हैं  कौर  वही  इस  हे  सदाशय  अन्य  feat  बात  की  जांच  करेंगा  |

 प्री त० ao
 ब०  विट्ठल  Wa:

 :  wae  उत्पादन  eal
 अर्थिक  दृष्टि  से

 लाभहीन  उत्पादन  का  कारण  वहां
 की

 मशीनों  का  है  या  wale  प्रबन्ध

 ?

 मूल  भंप्रेजी  में
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 tat  कानूनगो  जहां  तक  हमें  मालम  उसके  कई  कारण  हूं  ।  महीनों  का

 पुरानापन  कौर  मजदूरों  की  धीरे  करोਂ  कार्य  नीति
 भी

 उसमें  सम्मिलित  ह  |

 श्री  जोखिम  आल्वा  :.  कई  मिलें  इसी  प्रकार  बन्द  हो  जाती  हैं  ।  क्या  सरकार के

 पास  प्रत्येक  मिल  के  सब  से  हाल  के  वित्तीय  लेखों  के  विवरण  नहीं  ्  जिससे  कि

 वह  ऐसी  मिल  बन्दियों  रोकने  के  लिये  अपनी  व्यवस्था  पहले  से  कर  सके
 ?

 teat  कानूनगो  :  बहुत  अधिक  मिलें  बन्द  नहीं  हो  रही  हें  ।  कुल  लगभग २०  मिल

 बन्दियों  हुई  हैं  ।  यह  संख्या  कोई  प्रतीक  तो  नहीं  है  ।

 tat  रामनाथन  सरकार  इस  मिल  को  चलती  रखने  के  लिये  सैकड़ों

 मजदूरों  को  बेरोजगार  होने  से  बचाने  के  लिये  क्या  कर  रही  हे
 ?

 श्री  कानूनगो  जब  हमसे  मांगी  नहीं  जाती  तब  तक  हम  कुछ

 चाहते

 श्री  नारायणन  कुट्टी
 कया  सरकार  ने  वित्तीय  हानि  के  संबंध  में  जांच  की

 क्या
 क्या  वह  वित्तीय  हानि  केवल  गत  वर्ष

 में  ही  हुई  है
 या  गत

 कई
 वर्षों  से  लगातार

 हो  रही
 है

 ?

 श्री  कानूनगो  :  गत  कई  वर्षों से
 का

 प्रश्नों  के
 के  लिखित हटा  Al  उत्तर

 हथकरघे के  कपड़े  का  निर्यात

 श्री go  र्ा  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि

 चालू  वर्ष  में  हथकरघे  के  कपड़े  के  निर्यात  को  विनियमित  करने  के  लिये  क्या

 कदम  उठायें  जा  रहे  हैं  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  वर्ष  १९४५६  की  ध  ates  मात्रा  में  हथकरघे

 का  कपड़ा  निर्यात  क्यें  जाने  की  art  है  ;

 यदि  तो  यह  अधिक  निर्यात  किन  देवों  को  किया  गया  है  या  किया  जाने

 बाला है  ?

 वाणिज्य  मंत्री
 सभा  की  मेज  पर  एक  विवरण  रखा  जाता

 है  ।  परिशिष्ट  ३,  | |  संख्या  ६७]

 इस  वर्ष  भी  कमोबेश  उतना  ही  निर्यात  होने  की  ora  जितना  Rays  में

 हुमा था  ।

 कनाली  न  डा
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 ज  एम्पोरियम को  दूकान

 श्री  ध्रर्मुतसिंह  भदौरिया
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा

 करेंगे  कि  क्या  यह  सच  है  कि  काश्मीर  के  are  एम्पोरियम  की  एक  दूकान
 परिश्रमी

 wit  में  खोली  जा  रही  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  सतीश
 :  नहीं  ।

 पश्चिमी बंगाल  की  जूट  मिलें

 att  स०  Ho  बुर्जों 1*८२७.  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ag  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 यह  सच  है  कि  सरकार  पश्चिमी  बंगाल  की  उन  जूट  मिलों  को  oat

 afar  में  ले  रही  है  जो  बन्द  की  जा  चुकी  थीं  ;  कौर

 यदि  तो  ऐसी  कितनी  मिलें  हें
 ?

 मंत्री  :  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 *८२८-  श्री  प०  ला०  बारूपाल  क्या  श्रम  धौर  रोजगार  मत्री  यह  बतानें  की  कृपा

 करेंगे  कि  सरकार  ने  जामसर  की  जिप्सम  की  खानों  में  १९४५६  में  हुई  हड़ताल
 के

 सम्बन्ध
 में  मुख्य  श्रम  आयुक्त  द्वारा  दी  गई  रिपोर्ट  के  बारे  में  wa

 तक  क्या  कायंवाही

 कीह ?

 श्रम  उपमंत्री  प्राचीन
 :

 कुछ  मामलें  दिल्‍ली  इंडस्ट्रियल  ट्राइब्यूनल को  सौंपे

 गये  थे  |  भ्राता  है  इनका  फैसला  जल्दी  हो  जायगा ।

 हिन्दुस्तान एन्टी  बायोटिक्स  )  लिमिटेड

 १*८३ ०.  श्री  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  हिन्दुस्तान  एन्टी  बायोटिक्स  लिमिटेड  के  कुछ

 प्राधिकारियों  को  हाल  में  कुछ  कदाचारों  के  कारण  सेवा  से  निकाला  गया  है  ;

 क्या  सरकार  इस  बात  से  संतुष्ट  है  कि  उत्पादन  की  आरम्भिक  भ्रवस्थाश्रों
 1.4  ~  ५ ६  ~  ~

 ने  सरकार  को  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  जो  भ्रांकड़े  भेजे  थे  वे  सही  थे  ;

 क्या  यह  सच
 कि

 हिन्दुस्तान  एन्टी  बायोटिक्स  लिमिटेड  द्वारा

 निर्मित  पेनिसिलीन  खुले  बाजार  में  नहीं  बेची  जाती  है  ake  केवल  भारतीय  सेना  को  ही

 सम्भरित  की  जाती है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  :  हाल  में  हिन्दुस्तान

 एन्टी  बायोटिक्स  लिमिटेड  के  कुछ  शभ्रधिकारियों  को  इसलिये  सेवा  से  निकाल

 गया  है  कि  उनका  सेवा  में  रहना  समवाय
 sie  के  हित  में  नहीं  TAT  गया

 |

 अंग्रेजी  मे
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 हां
 ;

 विभिन्न  श्रवस्थाओओं  के  उत्पादन  सम्बन्धी  आंकड़ों  में  कुछ  गड़बड़ी

 मालूम  पड़ती  थी
 ।

 wa  ऐसी  स्थिति  नहीं  है  ।

 नहीं  ।  उसका  सारा  उत्पादन  संस्थापित  द्वारा  सैनिक  सरकारी

 अस्पतालों  में  उपयोग  के  लिये  कौर  जनता  के  लिये  बेचा  जाता  रही  है  ।

 श्रोता-कार

 श्री  निरेत  राय
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा

 करेंगे  कि

 सरकार
 को

 पता  है  कि  यूरोप  के  देशों  में  २५०  सी०  सी० से से  Yoo  ato
 सी०

 तक  की  या
 ४

 सीटों  वाली  नाटो  कारें  बनाई  जा  रही  हें  जिनके  मूल्य
 Rooo  रु०  से  Yooo  रु०  तक से  अघिक  नहीं  होत े;

 यदि  तो  क्या  किसी  भारतीय  संस्था  ने  भारत  में  ऐसी  कारों को  बनाने

 लिए  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  सामने  पेश  किया  ;  ok

 उस
 पर

 क्या  कायंवाही  की  गयी  [?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :  माननीय  सदस्य  ने  जिस  प्रकार  की

 कारों  का  उल्लेख  किया  है  वैसी  कारों  के  बारे  में  सरकार  को  पता  ह  पर
 उनकी

 लागत

 क  बारे  में  सरकार  को  कोई  जानकारी
 नहीं  है

 ।

 जी  हां
 ।

 वह  प्रस्ताव  भ्र स्वीकृत  कर  दिया  गया  क्योंकि  ada  प्रचलित  कारों

 के  अलावा  किसी  नये  प्रकार  की  कारें  चालू  नहीं  करना  चाहती  जब  तक  कि  वह  उनके

 कार्यक्रम  के  बारे  में  पूर्णतया  सन्तुष्ट  न  हो  जाय े॥

 भारतीय  फिल्मों  की  निर्यात  संवर्धन  नन्द

 1*८३३.  सरदार  इकबाल  सिह  :  वाणिज्य  तथा
 उद्योग  :

 मंत्री  यह  बताने  की

 aa  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  फिल्मों  के  लिए  एक  निर्यात  वृद्धि  परिषद  स्थापित

 का  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  कया  है  ;

 यह  परिषद  कब  स्थापित  की  जायेगी
 ?

 मंत्री  ate  फिल्मों  के  लिए  निर्यात  विधि

 च्  स्थापित  करने  का  विचार  विचाराधीन  है
 ।

 निश्चित  तिथि  बताना  संभव  नहीं  है
 ॥

 ‘fafa  टु  फ्रीडमਂ  फिल्म

 श्री  तंगदिली  :  क्या  सुचना  ate  प्रसारण  मंत्री  १३  LEX

 सके  तारांकित  wat  संख्या  250€  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 टु  फ्रीडम  फिल्म  प्रदर्शित  किये  जाने  के  लिए  दोबारा  कब  निकाली  जायेगी
 !

 दिन
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 और  प्रसारण  मंत्री  सबर )  यह  फिल्म  प्रदर्शित  करने  के

 लिए  जनवरी  Peur  में  निकाली  जायेगी  ।

 भारत  सेवक  समाज

 1*८४१  सरदार  इकबाल  सिह  :  क्या  योजना  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  Yo  विकास  खण्डों को  भारत  सेवक  समाज  को  सामने  का  विचार

 कर  र
 |  र

 यदि  तो  उन  खण्डों  के  कया  नाम

 इसके  न्या  कारण हैं  ?

 उपमंत्री  इया
 ०  ao

 :  से  .  सरकार  का
 ऐसा  कोई

 विचार

 सामुदायिक विकास  क्षेत्रों  तथा  उनके  बाहर  ५०  सार्वजनिक  सहयोग  केन्द्र
 खोलने  की  भारत

 सेवक  समाज की  एक  योजना  विचाराधीन है  ।

 भारत  पाकिस्तान का  सीमांकन

 कद  सरदार  इकबाल  सिंह  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 पाकिस्तान का  सीमांकन  करने  की  दिशा  में  प्रभी तक  feat  प्रगति  हुई  है
 ?

 मांगी गई  जानकारी  का  एक  विवरण fatten  era  उपमंत्री
 लक्ष्मी

 सभा-पटल पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  3,  ध्नबन्घ  संख्या  ६८३

 त्रिपुरा में  सुघार  सम्बन्धी  निर्माण
 काय

 1११३२.  श्री  दशरथ देब  :  कया  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसं  बयक-कार्य  मंत्री  २६  १९५७ क

 तारांकित
 प्रश्न  संख्या  ३८१  के  संबंध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  अ्रम्बुस्सा  से  for  सेरमा  तक  सड़क  बन  कर  तैयार  हो  गई  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  जो  सड़क  बनेगी  यह  ट्रैक्टरों  तथा  east  मोटर  गाड़ियों

 के  उपयोग  के  लायक नहीं  होगी

 तथा  श्रल्पसंस्यक-काय  मंत्री  मेहर  चन्द  जगबन्धुपाड़ा  तक

 ३०  मील  लम्बी  सड़क  बन  कर  तैयार  हो  गयी  है  जिस  पर  साफ  मौसम  में
 जीप  गाड़ी

 जा  सकती हे

 भोर
 श्री  इस  सड़क को  १७  मील  आगे  तक  रामबाबू बारी  तक  बढ़ाया जा  रहा

 काली  बारुद

 1११३३
 थ्री  हेमराज

 दलजीत  सिह

 क्या  श्रीवास  ate  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 ज्वालामुखी  परियोजना  निर्माण  कार्यों  के  लिए  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  किस

 दर  पर  काली  बारूद  खरीद  रहा  है

 कांगड़ा  जिले  में  यह  किस  दर  पर  उपलब्ध
 a  ae

 मूल
 अंगरेजी

 मे
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 जब  कांगड़ा में  ही  यह
 सस्ते  दामों

 पर  उपलब्ध  हे  तो  इसे  बम्बई  से  मंगाने के  क्या

 कारण

 श्रीवास
 और  संभरण  उपमंत्री

 श्र०  कु०  :
 संभरण  तथा  sea

 के  महानिदेशक ने  जिस  दर  पर  ठेका  दिया  है  वह  है  gw  रुपये  प्रति  पौण्ड  अर  बम्बई  स्टेशन  तक

 मुफ्त॑  पहुंचाना  |

 कांगड़ा में  2. of  रु०  प्रति  पौण्ड  दर  है  ।

 स्थानीय बारूद  में  इम्पीरियल  केमिकल  बम्बई  से  मंगाये  गये  बारूद  की
 भ्रमणा  विस्फोटक  afer  कम  होती  है  स्थानीय  बारूद  बम्बई  से  मंगाये  गये  बारूद की  अपेक्षा

 अधिक  मात्रा
 में  खां  होती  है  ।  स्थानीय  बारूद  केवल  महंगी  ही  नहीं  पड़ती  बल्कि  उससे

 काम  भी  उतना  अच्छा नहीं  होता

 ्
 fr

 ~~  मची
 1११३४.  श्री  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  बैरंग  कि  Love

 ate  १९४७  में
 सैलमो  मछली  का  कितना  area  किया  देश  में  उसका  कितना  उत्पादन तथा

 विक्रय

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी  देसाई )  इस  प्रकार  की  मछली  के  आयात  के

 aime  प्लग  नहीं  रखे  जाते  ।  संलमो  मछली  भारत  में  नहीं  पकड़ी  जाती  देश  में  इसका

 उत्पादन होता  ही  नहीं  |  इसके  विक्रय  के  बारे में  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही है  ।

 भारत  रन्  विदेशी  व्यापार

 ११३४५.  डा०  राम  gan  fag  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  के  are  att  निर्यात  व्यापार  सम्बन्धी  प्रांतों  तथा  अन्य  जानकारी

 जनता के  लिये  उपलब्ध  करने  के  हेतु  सरकार ने  क्या  कार्यवाही
 की

 है  ;

 क्या  यह  सामग्री  हिन्दी में  भी  देने का  कोई  प्रबन्ध है  ;

 यदि  तो  वर्तमान  प्रबन्ध  किस  प्रकार  का  कौर

 यदि  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक हो  तो  उसके
 क्या

 कारण

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी  भारत  के  निर्यात  कौर  आयात

 ब्यापार  सम्बन्धी  अंकड़े  नीचे  लिखे  प्रकाशनों  में  दिये  जाते  हूं  जो  जनता  के  लिये  उपलब्ध

 (१)  मंथली  स्टैटिस्टिक्स ara  दी  फारेन

 ट्रेड  साफ  इण्डिया

 ¢2)  एनुअल  स्टेटमेंट  फारेन ट्रेड  डायरेक्टर  जनरल  व्यापारिक  जानकारी  शौर  अंक

 श्राफ  इण्डिया  |
 संकलन  कलकत्ता  द्वारा  प्रकाशित

 (३)  इंडियन  ट्रेड  जेल  J

 (४)  doe  are  इण्डस्ट्री एण्ड  ट्रेड  ।  प्रकाशन  सम्पादक  वाणिज्य  भ्र ौर  उद्योग

 मासिक  नई  दिल्‍ली  द्वारा  प्रकाशित

 वट  एवज
 (५)

 उद्योग  व्यापार
 पत्रिका  J

 ्
 मूल
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 (६)  मंथली  एन्सटेक्ट  श्राफ  सेंट्रल  स्टैटिस्टिकल

 ~  ~

 द्वारा  प्रकाशित  t

 कौर  महत्वपूर्ण  आंकड़े  हिन्दी में  उद्योग  व्यापार
 पत्रिका  में  प्रकाशित

 हीते हैं  ।  भारत  के  निर्यात  शर  आयात  व्यापार  सम्बन्धी  श्राव्य  सांख्यकी  जानकारी  हिन्दी  में

 प्रदान  करने  के  लिए  एक  वार्षिक  प्रकाशन  करने  का  भी  प्रस्ताव  है  ।

 लम्बे  रेशों  कौ  रूई  का  रायात

 ooਂ
 ११३६.  डा०  राम  सुलग  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 बढ़िया  किस्म  का  कपड़ा  तैयार  करने  के  लिये  लम्बे  रेशे  की  रूई  का  किन-किन

 ext  से  कितना  कितना  आयात किया  जा  रहा  कौर

 इस  रूई  को  देश  में  पैदा  करने  के  कोई  प्रयत्न  किये गये  हैं  ?

 ब/णिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  सोरारजी  :  एक  विवरण  सभा  पटल  पर

 रखा  जाता  है  जिसमें  यह  जानकारी  दी  गयी है  ।  परिशिष्ट  ३,  tray  संख्या  ge]

 ati  भारतीय  केन्द्रीय  रुई  समिति  की  झ्राथिक  सहायता  से  रुई  की  किस्म

 सुधारने  की  जो  गवेषणा की  गयी  उसके  फलस्वरूप १  इंच से  अधिक  लम्बे  रेशे  की

 रुई  इस  समय  बम्बई ,  मंसुर  तथा  मद्रास  राज्यों में  व्यापारिक  पैमाने  पर  पैदा  को  जाती  है  ।

 प्लास्टिक  उद्योग

 ११३७.  डा०  राम  सुलग  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 स्टिक  के  कारखानों  में  गवेषणा प्लास्टिक  उत्पादनों  की  किस्म  सुधारने  के  लिये

 का  क्या  प्रबन्ध किया  गया  है  ;  तौर

 क्या  सरकार
 a  उनकी  किस्म  अच्छी  रखने के  उद्देश्य  से  निरीक्षण  अथवा  नियंत्रण

 की  कोई  व्यवस्था  की

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी  :  कौर  प्लास्टिक  के  संगटित

 कारखानों  में  से  बहुत  से  प्रतिपादित  मशीनों  पर  आधुनिक  विधियों से  उत्पादन  करते  उचित

 प्रकार के  कच्चे  माल  काम  में  लाते हैं  श्र इस  प्रकार  प्लास्टिक  की  संतोषजनक  किस्म  की  वस्तु

 बनाते  हे  ।  प्लास्टिक निर्यात  संवर्द्धन  परिषद्‌  ने  इस  उद्योग  से  सम्बद्ध  व्यक्तियों  में  से  जजों

 का  एक  पैनल  बना  दिया  प्लास्टिक  की  बनी  हुई  उपयोग  की  जो  वस्तुएं  निर्यात  के  लिये  तैयार

 की  जाती हें  उनके  निरीक्षण  कौर  स्वीकृति  का  भार  इस  पैनल  को  सौंप  दिया गया  है  ।
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 छतरियों  के  कारखाने

 ११३८.  डा०  राम  सुभग  हसन  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 छतरियों  की  तानें  कितने  कारखाने  तैयार कर  रहे  झर  उनका  कुल  उत्पादन

 कितना है

 पुरी  छतरियां  तेयार  करने  वाले  कितने  कारखाने हें  सनौर  वे  प्रतिवर्ष  कितनी

 छतरियां  तैयार
 करते

 कौर

 छतरियों के  कपड़े  की  किस्म  सुधारने  के  लिये  क्या  कदम  उठायें  जा  रहे  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  मोरारजी  इस  समय  संगठित  क्षेत्र में  ४५

 कारखाने  छतरियों  की  तानें  बनाते  इसके  शभ्रतिरिक्त  उद्योग  क्षेत्र  में  भी  ऐसे  कई

 कारखाने हें  जो  तानों  का  उत्पादन  करते हैं  |

 इस  विषय  पर  ठीक  ota  जानकारी  उपलब्ध  नहीं है

 सब  मिलों  के  लिये यह  marae  है  कि  वे  भारत  सरकार  के  टेक्सटाइल  कमिशनर

 को  ओपन  यहां  बने हुए  छतरी के  कपड़े  का  नमूना  भेजें  ताकि  उस  कपड़े  की  पानी  रोकने  की

 क्षमता का  परीक्षण  किया जा  सके  ।  इसके  बाद  केवल  वही  मिलें  बड़े  पैमाने  पर  उस  कपड़ें  का

 उत्पादन कर  सकती  हें  जिनके  नमूनों  से  उसे  सन्तोष हो  जाता है  |

 दवाइयों  का  उत्पादन

 ११३६.  डा०  राम  fag:  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बनने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 दवाइयां  बनान ेके  उद्योग की  स्थापित  क्षमता  का  भ्रमित  उपयोग  करने के  लिये

 क्या  कदम  उठायें  गये

 इनके  फलस्वरूप  विदेशी  दवाइयों  के  प्रख्यात  में  कितनी  कमी हो  श्र

 उससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  होगी ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी  )  से  सरकार  भारतीय

 फर्मों  को  बड़े  परिमाण  पर  भेषज
 तैयार  करने  के  लिये  प्रोत्साहित  कर  रही  जिन  भेषजों का

 उत्पादन  अभी  आरम्भ  नहीं  gave  उन्हें  विदेशों  से  पूरी  तौर पर  तैयार  शक्ल  में  मंगाने  की

 अपेक्षा बड़े  परिमाण  में  श्र  झ्र  तैयार  रूप  में  मंगाने  की  अनुमति  दी  जा  रही है  mee

 इन  कारंवाइयों  के  फलस्वरूप  देश  में  दवाइयां  तैयार  करने  की  स्थापित  क्षमता  का  दौर  अधिक

 उपयोग
 किया  जा

 सकेगा
 तथा  विदेशी  दवाइयों  का  sara  कम  किया  जा

 सकेंगा
 ।

 रेशम  फे  कारखाने

 ११४०.  श्रीमती  गंगा  देवी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  देना  में  कपड़ा  बनाने  वाले  कितने  कारखानें

 उनका  वार्षिक  द
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 वाणिज्य  मंत्रो  १८  कारखाने  कच्चे  रेशम  का  उत्पादन  करते हैं
 तथा  एक  मिल  ऐसी हूं  जो  कि  कते  हुए  रेशम  का  उत्पादन  करती

 कच्चा  रेशम  ३२४५,०००  पौंड

 कता  ह ठ्ञ्ा  रेशम  ६०,०००  पौंड

 रूस  को  जूतों  का  निर्यात

 Reve.  श्री  झूलन  सिह  क्या  वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रूस  को  जूते  भेजने के  विषय  में
 अरब

 तक  क्या  प्रगति हुई

 क्या इस  संबन्ध  में  सरकार  ने  किसी  गैर-सरकारी  संस्था  को  कोई  सहायता  दी

 (*T)  यदि  तो  कितनी  atc
 किस  प्रकार

 की  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी  तक  ३,४४,४५०  जोड़ी

 हाथ से  बने  जूते  तथा  BeIAsAXXo  जोड़ी  मशीन
 से

 बने  जूते  सोवियत  संघ को  निर्वात  किये  जा

 चुकें
 हैं

 तथा  राज्य  व्यापार  निगम  के  व्यापारी  हितों  को  देखते  हुए  यह  सूचना

 देनी  उचित  नहीं  होगी  ।

 श्रत्तर्दाह  इंजन  तथा  शक्ति-चालित  पम्प

 ११४२.  थ्री  झूलन  तीन  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  adele  इंजनों  तथा  शक्ति  चालित  पम्पों  की  बिक्री  के  बाद  उनकी  सर्विसिंग

 की  कोई  योजना  बनाई  गई  है  ;

 यदि  तो  इस  संबंध  में  निर्माताओं  से  कया  सहयोग मिल  रहा

 सरकार  इस  पर  कितना  खच  करना  कौर

 चालू  वित्तीय  वर्ष  में इन  इंजनों  कौर  पम्पों  की  मांग  में  कितनी  वृद्धि  हुई है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी  ae  ऐसी  कोई  योजना

 नहीं  बनाई  गई  फिर भी  उद्योग  श्र  नियमन  )  अधिनियम  १९४५१  के

 स्र्न्त थी  शक्ति  चालित  कम्प्रेसरों  कौर  ब्लो ग्न रों के  लिये  बनाई गई  विकास  परिषद्‌

 की  सिफारिश  के  भ्रनुसार  राज्य  सरकारों  से  तकावी  ऋण  देते  समय  कौर  सरकारी  काम  के  लिये

 खरीद  करते  समय  इंजनों  ae  पम्पों  के  ऐसे  स्वदेशी  निर्माताओं  को  प्राथमिकता  देने के  लिये

 कहा  गया  हैਂ  जो  बिक्री  के  बाद  सर्विस  करने की  काफी  सुविधाएं  प्रदान  करते  नैन  इस  बारे  में

 स्वदेशी  fasta  को  सीधी  सूचना देने  भी  प्रस्ताव  है  ।

 et  ही  नहीं  उठता  ।

 उष्म सह  जीन द् हर्ल

 ११४३.  थ्रो  झूलन  सिंह
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 उष्म सह  ईंटें  तेयार  करने  में  किन  किन  विदेशी  stored  का  उपयोग  किया  जाताहै  ;
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 यह  श्नौजार  किन  शर्तों  पर  उपलब्ध  होते  हैं  ?

 वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी  देसाई  श्र  एक  विवरण  सभा

 बटल  पर  रखा  जाता है  ।  परिशिष्ट  गुजर  संख्या ७०]

 विभिन्न  व्यवसायों  में  प्रशिक्षण  की  सुविधायें

 ११४४.  श्री  राधा  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्न  व्यवसायों
 में

 प्रशिक्षण  सुविधाओं  संबंधी  पत्रिकाओं
 तथा  पुस्तकाओं  के

 प्रकाशन  की  योजना  कब से  चालू की  गई

 शब  तक  जो
 पत्रिकायें  प्रकाशित  की  गयीं  हैं  वे

 किन  व्यवसायों
 के

 संबंध
 में  है ं;

 अंग्रेजी  की  पत्रकाओं  में  औसतन  कितने  पृष्ठ  ate  हिन्दी  की  पत्रकारों में

 श्रौसतन  कितने  पृष्ठ  प्रकाशित  होते  हैं  ;

 हिन्दी  की  पत्रिकाएं अंग्रेजी  के  अ्रनुवाद  मात्र होते  हैं  प्रिया  वे  मौलिक  प्रकाशन

 (=)  इन  पत्रिकाओं  को  तैयार  करने  के  लिये  कितने  कर्मचारी रखे  गये  भ्र  उनके

 तन  तथा  भत्ते  पर  कितना  व्यय  किया  जा  रहा  दौर

 ये  हिन्दी  कौर  अंग्रेजी
 पत्रिकाएं  किन  किन  लोगों  में  वितरित  की  जाती हैं  ।

 श्रम  उपमंत्री
 आबिद  :  विभिन्न  व्यवसायों  में  प्रशिक्षण  सुविधाओं  से

 सम्बन्धित  पत्रिकाओं  के  प्रकाशन  की  योजना  पर  geyuy a fears में  विचार  किया गया  था  तब  ही

 एक  यूनिट  की
 स्थापना  की  गई थी  ।  इसी  के  साथ

 प्रशिक्षण  सुविचारों  की  जानकारी  इकट्ठा

 करने के  लिये  काम  शुरू  किया  गया
 था  |

 a
 इस  समय  तक  प्रकाशित  व्यवसाय  चुनाव  पत्रकारों  की  सूची  नीचे  लिखे

 अनस
 र

 xr
 ्

 पशुचिकित्सक

 पुस्तकालय

 नर्स

 ग्राम  सेविका

 स्टेनोग्राफर

 सहायक  नसे

 छ  प्रायमरी  स्कूल  का  अध्यापक

 THA  की  पढ़ाई  के
 बाद  व्यवसाय  चुनाव

 बिजली  मिस्त्री १०

 स्वास्थ्य  निरीक्षक

 १२  टर्नर

 श्रे

 रासायनिक

 4  नमूना  साज

 रेडियो  मिस्त्री १६
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 29  सफाई  इन्सपेक्टर

 25  वेक्सीनेंटर

 ve  )

 Qo  फॉर्म  सिस्ट

 २१  श्रौजार  मिस्त्री

 श्र  सिविल  इंजीनियर

 RR  अ्रकाउन्टेन्ट

 नक्शानवीस  इंजीनियरिंग )

 RX  मिनिस्टर

 रद  रोड  रोलर  ड्राइवर

 २७  नक्शानवीस  सिविल  इंजीनियरिंग

 QS  साज

 RE  सवार  )

 ३०  सहयोगी  निरीक्षक

 ३१  वायर  मन

 मशीन  थ्रिलर

 RR  मोटर  इंजीनियर

 av  रसायन  इंजीनियर

 ्  समाज  शिक्षा  संगठन  कर्ता

 मेटालाजिस्ट रद

 ३७  खान  इंजीनियर

 दे८  ढलया

 Re  wat  नाटिकल  इंजीनियर

 Vo  श्रोवरसियर  प्र सैनिक  इंजीनियरिंग

 देती

 BR  मेकेनिकल  इंजीनियर

 तार  संचार  इंजीनियर है है

 CE  पंचायत  सचिव

 SY  बिजली  इंजीनियर

 WE
 नल  साज

 हिन्दी  ग्र  अंग्रेजी  पुस्तकों  ग्राम तौर  से  ६  से
 ८

 पृष्ठों  की  होती है  ।

 हिन्दी  पुस्तकों  waist  का
 भ्रनुवाद  होती हैं  ।

 (=)  इस  काम  पर  एक  गवेषणा  दो  अनुसंधानकर्ता  )

 एक  प्रेमिका  सहायक  मो  दो  कलक  लगाये  गये  इन  सब  का  कुल  ATT  १५००  रुपये

 मासिक है  ।

 wast  six  हिन्दी  की  कुछ  वाचनालयों  कौर

 प्रस् तकालय ों  शादी  को  मुफ्त  कत
 चाही

 ह
 सरकारी  पुस्तकें  बेचने  वालों  कौर  नियोजन

 wit से  पुस्तकों  ६  नये  पैसे  की  एक  क  हिसाब  से  खरीदी  जा  सकती  है  ।  इसी प्रकार  दस्तकारी
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 अग लेन प्रशिक्षण  से  सम्बन्धी  पुस्तकों  बांटी  जाता  2 1  >  यद्यपि  इन  पुस्तकालयों  की  कीमतें  अलग  अलग

 हैं  ।

 दस्तकारी  में  प्रशिक्षण  के  लिये  दुसरी  संस्था

 RLY.  शी  राधा
 क्या  श्रम

 तथा  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दस्तकारी  प्रशिक्षण  की  दूसरी  संस्था  के  लिए  ी  श्रम  संगठन  से  विशेषज्ञ  श्र  सामग्री
 प्राप्त

 करने  में  भारत  सरकार  को  कहां  तक  सफलता  मिली

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  अन्तरार्ष्टि  :  श्रम  संगठन  द्वारा  दस्तकारी  प्रशिक्षण

 के  दूसरी  संस्था के  लिए एक  लाख  रुपये की  सामग्री  खरीदी जा  रही  हैं  ।  दूसरी  प्रशिक्षण  संस्था

 के  लिए  देश  में  इस  समय  काम  कर  रहे  दो  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  के  विशेषज्ञों  की  सेवाओं  का

 ही  उपयोग  करने  का  विचार

 सामग्री  की  खरीद

 ११४६.  श्री  राघा  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रशिक्षण  केन्द्रों
 में

 प्रशिक्षण
 का  स्तर  ऊंचा  करने  के  उद्देश्य  से  mates

 प्वाइन्ट ४  प्राविधिक  कार्यक्रम  की  सहायता  से  wa  तक  क्या  क्या  सामग्री  प्राप्त  की  गई

 यह  सामग्री  किस  प्रकार  से  काम  में  लाई जा  रही  कौर

 संयुक्त  राष्ट्र  के  प्राविधिक  सहायता  प्रशासन  के  अधीन  रूस  से  प्राप्त  २३०  लाख

 रुपये की  सामग्री  किस  प्रकार  काम में  लाई जा  रही  है  ?

 श्रम  उपमंत्री
 श्राबिद

 :  सामग्री  की  खरीद के  लिए  लगभग ३०.  ८७

 लाख  रुपयों
 की  मंजूरी  हुई  इस  रकम में  से  २१.७ लाख  रुपयों  का

 सामान  खरीदा
 जा

 चुका

 {
 )  इस  कार्यक्रम  के झधघीन  खरीदा  गया  सामान  औद्योगिक  प्रशिक्षण केन्द्रों  संस्थानों  को

 दे  दिया  गया  है  ।  इसका  उपयोग  प्रशिक्षणार्थियों को  दस्तकारी  सिखाने  के  लिये  किया  जायेगा

 यह  सामान  ait  भारत  नहीं  पहुंचा है  ।  इस  सहायता  योजना
 क  प्रधान  कंवल  २०

 लाख  रुपयों का  सामान  भारत  जायेगा  न  कि  ३०  लाख  का  ।

 महिलायें  को  दस्तकारी  का  प्रशिक्षण

 2 e¥u.  श्री  राधा  क्य  श्रम  रोजगार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महिला  दस्तकारी  प्रशिक्षण  कार्य पर  FX  से  अरब  तक  कितना  खर्च

 हुमा है

 इसका  विवरण  क्या  कौर

 प्रशिक्षण  संस्थाओं
 में  इस  समय  प्रशिक्षण  लेने  बाली  महिलाओं की  संख्या  राज्यवार
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 श्रम  उपमंत्री
 आबिद  ३१  भ्रष्टाचार  FERS  जिस  दिन  प्रशिक्षण

 संस्थाओं
 का

 राज्य  सरकारों
 को  सौंप  दिया  गया  २,३४,०५३  रपये  मात्र  ।

 एक  विवरण  इस  उत्तर  के  संबंध  में  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 परिशिष्ट  अनुबन्ध  संख्या  92]

 राज्य  ३१-१०-५५७  को  प्रदिक्षणाधियों  की  संख्या

 मद्रास  ६७

 उत्तर  प्रदेश  २१८

 दिल्ली  g  &y

 कोयल  की  खानों  शौर  मिलों  का  बन्द  किया  जाना

 ११४८.  श्री  दि०  प्र०  fag:  क्या  श्रम  शौर  रोजगार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  PEXL—UXY  मकाम के  दिनों  की  हानि में  जो  वृद्धि  हुई  वह  पश्चिम  बंगाल  की  कोयले  की

 किन-किन  खानों  तथा  बम्बई  की  किन  किन  मिलों  के  बन्द  होने  के  कारण  हुई  है  ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  :  सूचना  प्राप्त  नहीं  हैं  तथा  उसकी  प्राप्त  करने  से  जो

 प्रयोजन  सिद्ध  होगा  उससे  vfs  उसक  एकत्र  करने में  समय झ्र ौर  मेहनत  लगेगी

 उद्योगी  विवाद

 ११४९.  श्री  दि०  प्र०  सिंह  :  क्या  श्रम  ate  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 जनवरी
 से  १९५६  तक  जो

 १००६
 विवाद  उनमें  से  कितने  के  रण

 हड़तालें  हुई  कौर  कितने  से  तालाबन्दियां

 इन  हड़तालों  और  ताला बन्दियों  के  कारण  कितने  व्यक्ति  बेकार

 चाल  वर्ष  में  श्री  तक  कितनी  हड़तालें  ate  तालाबन्दियां  हो  चुकी  कौर

 उनक  कारण  काम  के  कितने दिनों  की  हानि हुई  है  ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  R2
 हड़तालें

 प्रौढ़  ७५
 ताला बन्दियों

 हड़तालो ंसे  ५,३८,१२१ ताला बन्दियों  से  EY, oXE |

 (7)  जनवरी से  सितम्बर  REX  तक  FoR  हड़तालें प्रौर  ६१

 हड़तालो ंसे  २६,३५,८९०  कौर  ताला बन्दियो ंसे  89.0  BWR  |

 खानों  तथा  कारखानों  में  हड़तालें  व  तालाबन्दियां

 ११४५०.  श्री  दि०  प्र०  सिह  कया  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 कितनी  खानों  तथा  कारखानों  में  जनवरी  RENE  से  कई  बार  हड़तालें  ब  तालाबन्दियां  हो  चुकी

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  सूचना  प्राप्त  नहीं  तथा  उसको  प्राप्त  करने  से  जो  प्रयोजन

 सिद्ध  होगा  उससे  प्रतीक  उसके  एकत्र  करने  में  समय  प्लेग  मेहनत  लगेगी  |
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 श्रम  न्यायाधिकरण  पंचाट

 ११५१.  भी  दि०  प्र०  सिह  क्या  धम  शीर  रोजगार  मंत्री  यह  बनने  की  कृपा  करेंगे कि

 श्रम  झरी लीय  न्यायाधिकरण
 ने  ३१  १९५६  तक  १६५६  और

 २७३४  याचिकाओं
 पर

 जो
 fra  दिये  उनमें  से  कितने  मालिकों के  पक्ष में  हुये  और  कितने

 मजदूरों  क  पक्ष  में  ;  कौर

 निर्णयों  का  मजदूरों  पर  क्या  पड़ा  है
 ?

 श्रम  उपमंत्री  कौर  सूचना  प्राप्त  नहीं  है  तथा  उसको  प्राप्त

 करने  से  जो  प्रयोजन  सिद्ध  होगा  उससे  aes  उसके  एकत्र  करने  में  समय  कौर  मेहनत  लगेगी ।

 श्रम  अपीलीय  न्यायाधिकरण

 १४५२.  श्री  दि०  प्र०  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  श्रम

 अपीलीय  न्यायाधिकरण  के  समक्ष  १  ReXo  को  शेष  रही  Coy  शभ्रपीलों तथा  SKE

 याचिकाओ्ों  में  से  अब  तक  कितने  का  फैसला हो  चका  है
 ?

 ~
 कम  उपमंत्री  आबिद  श्रम  अपीलीय  न्यायाधिकरण  ने  जनवरी  १९५७

 खकक्‍्तबर  के  ग्रामीण तक  १७४  अ्रपीलों  कौर  SKE  याचिकाओं  में  से  १२०  अपीलों  धौर  Qay

 याचिकाओं  का  फैसला  किया  ।

 कल्याण  fz

 22X83  श्री  हेमा :  क्या श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कोयला खदान  क्षेत्रों  के  महिला  कल्याण  केन्द्रों  में  महिलाओं  को  विभिन्न  फ़िल्मों

 का  जो  शिक्षण  दिया है  क्या  उससे वे  कोई  करती  हैं  ;

 जो स्त्रियां  इन  केन्द्रों  म॑  साक्षर  हो  जाती  हैं  बाद  में  उनका  ज्ञान  बढ़ाने  के  लिये  क्या

 «यवस्था की गई है की  गई  है

 इन  कल्याण  केन्द्रों  में  कितने  पुस्तकालय  हें  झर  उनमें  कि  किन  भाषाओं  की  कितनी

 पुस्तकों  है ं?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  जी  at

 उन्हें  ऐसी  पुस्तकें  कौर  सामयिक  पत्र-पत्रिकायें दी  जाती  हैं  जो  उनके  लिये  उपयोगी

 मालूम  हों  ।  स्त्रियां  प्रत्येक  बू-उद्देशय  संस्था  में  चलाये  जा  रहें  बालिग  दिक्षा
 केन्द्र

 के  पुस्तकालय

 का  उपयोग भी  करती  =  I

 प्रत्येक  पुस्तकालय में
 लगभग  ४५०  किताबें  इनमें  ज्यादातर  पुस्तकें

 हिन्दी की  हैं  ।.  उड़ीसा ,
 रानीगंज

 कौर  हैदराबाद
 के  कोयला  क्षेत्रों

 के
 केन्द्रों  में  यथोचित  स्थानीय

 भाषाओं  की  पुस्तकों  का  इन्तजाम  भी  किया  गया  है  कुछ
 कहों  खास  तौर  से

 कोयला  क्षत्रों में  wast  की  पुस्तकों  की भी  व्यवस्था है



 ५  EX  लिखित  उत्तर  SRY

 खान  मजदूर  कल्याण  बोझ

 RLU.  श्री  हेमा
 :  क्या  श्रम  श्र

 रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 खान  मजदूर  कल्याण  केन्द्र  में  जाने  वाले  बच्चों  को
 केवा

 फल  देने  के

 निर्णय  से  कितने  बच्चों  को  लाभ  हो  रहा  है  ;  कौर

 कलेवा  ae
 फल

 बांटने  के  लिये  बच्चों  को  किस  आराघात  पर  चुना  जाता  है
 ?

 शम  उपमंत्री  प्राचीन  लगभग  hoo  |

 कोयला
 खनिकों  के

 ऐसे
 सब  बच्चे

 जो
 खान  मज़दूर  कल्याण  केन्द्रों  में  जाते  दूध  कौर

 कलेवा  पाने  के  हक़दार  हें  ।

 प्रौढ़  दिक्षा  ex

 PWUXY  थी  हेमा  :  क्या  श्रम  प्रौढ़  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  कोयला  खानों

 की  कल्याण  संस्थानों  के  प्रौढ़  शिक्षा  केन्द्रों  में  किस  स्तर  की  शिक्षा  दी  जाती  है
 ?

 श्रम  उपमंत्री  प्राचीन  बालिग  कामगरों को  लिखना साधारण

 हिसाब-किताब सिखाया  जाता  है  ।  इस  के  नागरिक  जीवन  सम्बन्धी

 श्रम  कानूनों  कौर  माजूदा  घटनाओं  का  प्रारंभिक  ज्ञान  भी  कराया  जाता  है  ।

 करघे

 ११५६.  श्री  रा०  to  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 कपड़े  की  मिलों  में  oa  तक  कितने  स्व-चालित  करघे  लगाये  गये  हैं

 इस  के  परिणामस्वरूप उत्पादन  में  कितनी  वृद्धि  हुई  है  ;  wk

 इन  के  लगाने  से  कितने  व्यक्ति  बेकार  हो  गये  हें  और  उन्हें कोई  अरन्य  र  देने के

 लिये  क्या  व्यवस्था की  गई  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी  १  १९५७  तक  लगाये

 गये  स्वचालित  करघों  की  संख्या  १३,१९८  है

 स्वचालित  करघों  से  तेयार  किये  गये  कपड़े  की  जानकारी  अलग  से  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 स्वचालित  करघों  पर  भी  उतना  ही  कपड़ा  तेयार  होता  है  जितना  कि  साधारण  .  दा क्ति चालित

 करघों  पर  ।  लेकिन  स्वचालित  करघों  पर  तेयार  किये  गये  कपड़े  की  किस्म  भ्रमणी  होती  है  ।

 इस  बारे  में  ठीक  ठीक  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है
 ।  स्वचालित करघे  लगाने  की  झ्र नुम ति

 इसी  शर्त  पर  दी  जाती  है  कि  उन  के  लगाने  से  मज़दूरों  की  छंटनी  नहीं  की  जायगी  ।

 स्वचालित  करघे  लगाने  से  बेकार  होने  वाले  मजदूरों  को  प्राम  तौर  पर  सम्बद्ध  कपड़ा  मिल  में  या  तो

 भ्र ति रिक्त  पाली  चला  कर  या  दूसरे  विभागों  में  काम  दे  दिया  जाता  है  ।

 ऊनी  कपड़ा

 ११५७.  श्री
 राठ  रा०  मिश्र  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 विदेशों  से  कितना  ऊनी  कपड़ा  आयात  होता  है
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 ऊनी  कपड़े  के  आयात  को  घटाने  के  लिय  क्या  कोई  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  उन  के  ब्यौरे  क्या  74 -7 x
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी  :  PEUY-NE  तथा  PEREKG
 में  FAT:  BAX,  30,000  रू०  रोक  १,१८,६०,०००  रु०

 का  ऊनी  कपड़ा  आयात  किया  गया  |

 प्रौढ़  १  जुलाई  १९५७  से  ऊनी  कपड़े  के  पर  रोक  लगा  दी  गई  है  ।

 मलोनी  खिलौनों  का  उद्योग

 ११४५८.  श्री  रा०  मिलना  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 देश  में  मशीनी  खिलौने  बनाने  के  उद्योग  को  सरकार  क्या  सहायता  दे  रही  है  ;

 इस  उद्योग  द्वारा  सरकारी  सहायता  से  अब  तक  क्या  प्रगति  की  गई  है  :

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  विदेशों  से  कोई  विशेषज्ञ  बुलाया  गया  है  कौर

 यदि  तो  उस  पर  कितना  खर्चे  gate  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी  :  a  एक  विवरण

 पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ७२]

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 बाट  तथा  माप  को  मीट्रिक  प्रणाली

 ११५९.  भी  1०0  रा०  मिश्र  :
 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 बाट  तथा  माप  की  मीट्रिक  प्रणाली  से  जनता  को  क्या  लाभ  होंगे  ;

 क्या  सरकार  द्वारा  जनता  को  इन  लाभों  को  बताने  के  लिये  कोई  कदम  उठायें  गये  हें

 mire  यदि  तो  वे  क्या  हें  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी  देश  भर  में  एक  से  बाट  और

 पैमाने  होने  के  फायदे  बखूबी  जाहिर  हैं  ।  मीटर  प्रणाली  संसार  भर  में  विख्यात  है  धौर  स्वीकृत  मानी

 जाती  है  ।  इसे  समझ  लेना  और  याद  रखना  है  ।  इसे  अपनाने  से  हिसाब  किताब  करने  में

 भ्रासानी  हो  जायगी  कौर  इस  से  विभिन्न  क्षेत्रों  में  समय  कौर  मेहनत
 की

 करेगी  |

 मीटर  प्रणाली  के  फायदे  सरकार  के  निम्न  प्रकाशनों  में  समझाये  गये  हैं

 आन  fe  एडोप्दान  are  मीट्रिक  सिस्टम  इन  इन्डिया--सके  श्री

 पीताम्बर पन्त  ।

 २  मीट्रिक  सिस्टम  ग्राफ  डेट्स  एण्ड  पब्लिकेशन्स

 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय |

 साल  इस  प्रणाली  तथा  इसे  प्रगटाने  के  फायदों  का  समाचार  रेडियो  फिल्मों  इरादी

 के  द्वारा  व्यापक  प्रचार किया  जायेगा  ॥
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 नियोजन  पदाधिकारी ्य  नन

 कि
 ase

 पंडित  कू०  चं०  शर्मो  :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उस  योजना  को  कार्यान्वित  करने  में  क्या  प्रगति  हुई  है  जिसके  पभ्रत्तगंत  नियोजन

 पदाधिकारियों  को  चुने  हुए  व्यवसायों  के  सम्बन्ध  में  विस्तृत  जानकारी  उपलब्ध  की  जायेंगी  जो

 अ्रम्यर्थियों  की  योग्यता  को  जांचने  में  सहायक  होगी  ;

 यह  किन  किन  व्यवसायों  के  बारे  कांग्रेस  तक  तैयार  की  गई  है  ;

 इस  योजना  से  कितने  नियोजन  पदाधिकारियों  ने  लाभ  उठाया  है  प्रौढ़  इसके

 स्वरूप  feat  श्रम्यर्थी  चुने  गये  हें  ;

 इस  योजना को  तैयार  करने में  कितना  खर्चे  gars  कौर  इस  सम्बन्ध में  किस  विशेषज्ञ

 से  सहायता ली  गई  थी  ?

 श्रम  उपमंत्री  afar  :  से  इस  योजना  के  पहले  विभिन्न कार्य  केन्द्रों

 में  जा  कर  व्यवसायों  के  सम्बन्ध में  विस्तृत  जानकारी प्राप्त  की  जायेगी  ।  इस  जानकारी के  अधार

 पर  काम  के  उम्मीदवारों  की  योग्यता  भ्रनुभव  जानने  के  लिये  प्रश्नोत्तरी  तेयार  की  जायेगी  ।

 अभी  नियोजन  महानिदेशालय  में  यह  काम  चलाया  जा  रहा  है  ।  इसी  बीच  तजुर्बे  के  तौर  पर  मोटर

 मैकेनिक  व्यवसाय  में  योग्यता  जानने  के  लिये  एक  प्रश्नोत्तरी  का  नमूना  तैयार  किया  गया  है  जिसकी

 सहायता  से  नियोजन  कार्यालय  में  प्राणियों  की  योग्यता  का  अनुमान  लगाया  जायेगा  ।

 इस  सिलसिले  में  कोई  खास  खर्चे  नहीं  ष्  है  ।  यह  कार्य  नियोजन  महानिदेशालय के

 न्बावसायिक  जानकारी  एकांश  द्वारा  हो  रहा  है  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  से  जाये  विशेषज्ञ  का  नाम  एस०  को  है
 |

 मालिक-सज़दूरों  के  सम्बन्धों  का  अध्ययन

 ११६१.  पंडित  फु ०  Wo  फार्मा  :  कया  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भविष्य  में  किन  किन  कारखानों  में  मालिक-मजदूर  सम्बन्धों  का  ग्रध्ययन  करने  का  विचार  है  ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  :  इंडियन  एलुमिनियम  कम्पनी  WK

 इन्दौर  के  सूती  कपड़ा  मिलों  में  अध्ययन  जारी  है  ।  राज्य  सरकारों  से  ऐसे  कारखानों  के  नाम  मांगे

 गये  हैं  जहां  अध्ययन  किया  जा  सके  |

 बाट  तथा  माप  की  मीट्रिक  प्रणाली

 ११६२.  को
 बाल्मीकी

 :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  कारखानों  में  मीट्रिक  प्रणाली  के  बाट  कौर  माप  बनानें  की  संभावना

 है  ;

 १  १५
 )  यदि  तो  सरकारी  कारखानों  में  प्रतिवर्ष  अनुमानतः  कितने  बाट  तथा  साप  बनायें

 जायेंगे ;

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  इस  प्रकार  के  कितने  बाट  तथा  साप  बनाये  जाने  का  श्रनुसान

 है
 ह
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 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी
 :  तथा तथा  दास्त्रास्त्र  के

 खानों  में  मीट्रिक  बाट  तथा  पैमाने  बनवाये  जाने  की  संभावना  की  खोज
 की

 जा  रही  है  ।  इस  समय

 यह  बताना  कठिन  है  कि  इन  कारखानों
 में

 कितनी  संख्या  में  बाटों  कौर  पैमानों  का  निर्माण  हो  सकेगा  |

 प्रारम्भिक
 जांच  से  पता  चला  हूँ  कि  निजी  क्षेत्र  में  मीट्रिक  प्रणाली  के  बाट  तथा  पैमाने

 बनाने  की  इतनी  काफ़ी  क्षमता  मौजूद  है  कि  उस  से  देश  की  नये  मीट्रिक  बाट  कौर  पैमानों  सम्बन्धी

 कुछ  आवश्यकता पूरी  हो  सकेगी  |

 उत्पादकता  बढ़ाने  का  आन्दोलन

 ११६३.  श्री  बाल्मीकी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग
 मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 किन  किन  उद्योगों  ने  उत्पादकता  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में  सहयोग  करने  की  इच्छा  प्रति

 कौर
 at  है

 इस  बारे  में  नया  किया  गया  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी  देसाई  )  :  नई  दिल्‍ली में  १  भ्रौर  २  न

 १९५७  को  उत्पादकता  गोष्ठी  में  मालिकों  कौर  मजदूरों  के  राष्ट्रीय  संगठनों  के  जो  प्रतिनिधि

 शामिल  हुए  थे  उनकी  मौत  सामान्यता  सभी  उद्योगों  ने  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिये  किये  जाने  वाले

 प्रयत्नों  में  सहयोग  देने  की  इच्छा  प्रकट की  है

 उत्पादकता  गोष्ठी  ने  एक  राष्ट्रीय  उत्पादकता  परिषद्‌  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 स्वीकार  किया  था  ।  सरकार  इस  समय  इस  पर  विचार  कर  रही  है  ।  यह  परिषद्‌  देश  में  उत्पादकता

 की  भावना  का  प्रचार  स्थानीय  उत्पादकता  परिषदों  की  स्थापना  को  प्रेरणा  देगी  ak

 उत्पादकता  पे वादों  की  व्यवस्था  कराने  के  लिये  कदम  उठायेगी  ।

 उत्पादकता  बढ़ाने  का  आन्दोलन

 ११६४.  श्री  रा०  स०  तिवारी :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 उत्पादन  बढ़ाने  के  आन्दोलन  के  फलस्वरूप  उद्योगों  में  उत्पादन  बढ़ने  से  कितने  लोग

 बेकार  हो  जायेंगे ;  कौर

 इस  बेकारी  को  दूर  करने  के  लिये  कदम  उठाये  जा  रहे  हें
 ?

 याणिज्य..तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी  देसाई )  अन्य  देवों  के  अनुभव ने  इस

 भय  को  झूठा  साबित  कर  दिया  है  कि  उत्पादकता  आन्दोलन  के  कारण  बेकारी  बढ़  जायगी  ।  वास्तव

 में  अन्य  देशों  में  उत्पादकता  के  साथ  साथ  नियोजन  में  भी  वृद्धि  हुई  भारत  में  राष्ट्रीय  उत्पादकता

 परिषद्‌  द्वारा  उत्पादकता  आन्दोलन  को  इस  ढंग  से  चलाने  का  प्रस्ताव  है  कि  उस  से  बेकारी  न

 बढ़ने  पाये  ।.  सक्रिय  उत्पादकता  परिषद्‌  की  स्थापना  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 fra  भिन्न  क्षेत्रों  में  राष्ट्र  की  भ्रम-व्यवस्था  का  विस्तार  करने  के  लिये  सरकार  जो

 भी  प्रयत्न  कर  रही  है  उन  का  उद्देश्य  नियोजन  में  करना  कौर  बेकारी  को  घटाना  है  शर

 है  कि  इस  उद्देश्य  की  में  उत्पादकता  आन्दोलन  से  सहायता  मिलेगी
 ।
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 साबुन  का  धप्रायात

 ११६५.  श्री  रा०  स०  तिवारी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 इस  समय  कितने  साबुन  का  रायात  किया  जाता  है

 सब  से  भ्रमित  साबुन  किस  देश  से  मंगाया  जाता  है  ;  कौर

 इसका  mare  कम  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हें
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी  :  से  प्राजक  साबुन  का

 आयात  पूर्ण  रूप  से  रोक  दिया  गया  है  ।

 जूतों  का  उत्पादन

 |
 ११६६.  श्री  रा०  स०  तिवारी  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  रूस  को  भेजे  जाने  वाले  जूतों  के  निर्माण  के  प्रयोग  में  किये  जाने  वाले  किसी  कच्चे

 माल  का  विदेशों  से  aaa  किया  जाता  है  ;

 यदि  तो  कितनी  मात्रा  में  ;  atk

 भारत  में  किये  जाने  वाले  इस  कच्चे  माल  पर
 कितना  area  शुल्क  लिया

 जाता है  ?

 वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी  :  से

 मह  सूचना  इस  समय

 सीनों  श्रौजार  उद्योग

 ११६७.  श्री  रा०  स०  तिवारी  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 कि

 PEK O-KR  तक  मशीनी  औजारों  के  उद्योग  में  कितना  उत्पादन  बढ़ाने  का  विचार

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ;

 (7)  प्रिसीपल  औजारों  के  उत्पादन के  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठायें जा  रहे  हैं  ;  अर

 इस  दिशा  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग
 मंत्री  (ait

 मोरारजी  :  ौर  हालांकि  योजना

 कमीशन  ने  पहले  १९६०-६१  तक  ३  करोड़  रु०  के  मलय  के  मशीनी  श्रौजार  बनाने  का  शभ्रस्थायी

 लक्ष्य  रखा  लेकिन  मशीनी  औजारों  की  बराबर  बढ़ती  हुई  मांग  को  देख  कर  प्रस्ताव  यह  है  कि

 PEKo—-KN  तक  १०  करोड़े  Bo  मूल्य  के  श्रौजार  बनाने  का  उत्पादन  लक्ष्य  रखा  जाय  ।  PEXE  में
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 स्थापित  मशीनी  श्रौजार  समिति  की  सिफारिशों  पर  सरकार  ने  मौजूदा  कारखानों  के  लिये  उत्पादन

 की  एक  व्यापक  योजना  स्वीकार  की  है  ।  वर्तमान  कारखानों  का  विस्तार  करने  तथा  नये  कारखाने

 स्थापित  करने  के  लिये  लाइसेंस  देने  की  उदार  नीति  अपनाई  जा  रही  है  ।  इस  उद्योग  की  देखरेख  तथा

 विकास  करने  के  लिये  उद्योग  तथा  अधिनियम के  घिन  एक  विकास  परिषद्‌

 स्थापित कर  दी  गई  है  ।

 तथा  (a).  प्रिसीपल  )  झौजार  अनेक  प्रकार  के  होते  हें  पौर  Tia  से

 अधिकांश
 की  मांग  अमी  उस  स्थिति  तक  नहीं  पहुंची  है  कि  लाभप्रद  ढंग  से

 उनका
 उत्पादन  शुरू

 किया  जा  सके
 ।

 फिर  भी  बंगलौर  स्थित  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल  फैक्टरी  एक  आधुनिक  शुद्ध  माप  खराद

 एच-  बनाती  है
 ।

 प्लेन  प्लग  गैप  प्रिसीपल क्यूब  इसी  तरह के  कुछ

 श्रौजार  बनाने  में  आत्म  निर्भर  हो  गया  है
 ।  जित  wea  में  हम  आत्म  निसार  हो

 े
 वे  ये  हे--सरफेस  कठोर  इस्पात  के  सरफेस  प्लेन  तथा  गेप

 स्ट्रेट  साइन  पैरेलल  एंगल  प्लेट  शादी  |

 सीने  वितरण

 ११६८.  श्री  रा०  स०  तिवारी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  निम्न  आशय  का  एक  ऐसा

 विवरण  टेबल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  जिस  में  यह  बताया  गया  हो  कि  :

 सीमेंट  के  वितरण  के  लियें  क्या  व्यवस्था
 की

 गई  है  ;

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  अब  तक  कितने  सीमेंट  का  वितरण  gar  है  ;

 निगम  को  कितना  लाभ  हुमा  है  ;

 सीमेंट  के  वितरण  पर  निगम  को  कितना  खर्चें  करना  पड़ा  है  ;

 इस  काम  के  लिये  कितने  व्यक्ति  लगे  हुए  हें  उनको  वेतन  तथा  भत्ते के  रूप  में

 कुल  कितनी  राशि  दी  गई  ;  xi

 इन  कर्मचारियों की  नियुक्ति  के  लिये  कया  व्यवस्था  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी  :  स्टेट  ट्रेडिंग  कारपोरेशन  थ

 नियुक्त किये  हुए  बिक्री  एजेन्टों के  जरिये  सीमेंट  का  वितरण  करता है  |
 ||

 कारपोरेशन ने  ३१  अक्तूबर  ao)  तक  ६३  लाख  टन  देशी  सीमेंट  शौर  ३  .  २  लाख

 टन  आयातित  सीमेंट  का  वितरण  किया

 तथा  ३०  जून  ey  को  समाप्त  होने  वाली  wale  की  जानकारी

 रोशन  की  वार्षिक  fate  में  दी  गई  है  जो  सभा  की  मेज  पर  पहले  ही  रखी  जा  चुकी  है  |

 कारपोरेशन ने  २१  बिक्री  एजेंट  नियुक्त  किये  हैं  ।  उनको  कमी कान  के  रूप  में  कितना

 धन  दिया  गया  यह  वार्षिक  रिपोर्ट  म  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 स्टेट  ट्रेडिंग  कारपोरेशन  को  सीमेंट  के  वितरण  का  दायित्व  दिये  जाने  से  पहले  जो  बिक्री

 एजेन्सियों  काम  कर  रही  कारपोरेशन  ने  उन्हीं  को  बनाये  रखा  है  |
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 सीमेंट  के  कारखाने

 ११६८९.  श्री  रा०  स०  निवारी  :  क्या  वाणिज्य  '  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कलित  सी  फेंट  के  कारखानों  में  मोमेंट  की  लागत  ज्यादा  पड़  रही  है  a  उन  में

 से  कीमतों  को  प्रतिरक्षित  मूल्य  लेंगे  की  रियात  दी  गई  है  ;  शौर

 यह  रियायत  कब  तक  जारी  रहेगी
 ?

 बारिश  तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी  :  अतिरिक्त  मूल्य  लेने  की

 रियायत  इस  समय  सीमेंट  के  केवल  दो  कारखानों  को  दी  गई  हैं  जिसमें  उत्पादन  लागत  अरन्य

 प्रतिपादित  लागत  वालें  कारखानों  से  श्रमिक  पड़ती है  ।

 यह  रियायत  तब  तक  लागू  रहेगी  जब  तक  कि  मूल्यों  में  संशोधन  नहीं  हो  जायेगा  ।

 तांबा

 1११७०  श्री  नौशीर  भरुचा  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगें  कि  :

 ~
 ay

 co. faay
 विभिन्‍न  रूपों  म  रया q  थ  में  ata द  छ  यग्य  lari  वार्षिक  खपत  att

 (4)  देश  के  तांबे  को  खानों  से
 कुल  कितना  उत्पादन  होता

 fui} गत  व्  (2 aster  १९५६ स  ३१  भरमार  १
 द ी  कुल  कितने  तांबे  का  आयात

 कथा  शौर

 १  yeu  से  ३१  ae Go)  तक  कितना  आयात  करने  की

 aa  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  मुरार जी
 :  से  विवरण

 पटल  पर  रखा  जाता  हैं  ।  रिसिप्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  93].

 इमली  के  बीज

 1११७१.  श्री  श्रासर  :  क्या  बरीयः  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  फि  :

 भारत  में  इमली  के  बीज  १1  कुल  sera  कितना

 भारत  में  इमली  का  बीज  कितनी  मात्रा  में  खेल  होता  है  ;

 क्या  यह  सच  हैं  कि  के  बीज  का  पाउडर  कपड़े  को  मिलों  में  मांड  के  रूप  में

 प्रयोग  किया  जाता

 क्या  यह  सच  है  कि  इमली  के  बाज  का  पाउडर  Wich Hara

 लेनोलियम  उद्योग  में  काम  में  आता  ग्रोवर

 (=)  यदि  तो  क्या  सरकार  इमली  के  बीज  के  पाउडर  उद्योग  को  एक  छोटे  पैमाने

 का  उद्योग  मान  कर  उसे  संरक्षण  नन५ ५  का  विचार  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी  :  इमली  के  बीज  का  वार्षिक

 उत्पादद
 १,३२,०००  टन  हैं  ।

 मल  अंग्रेजी  में
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 केवल  वस्त्र  उद्योग  में  इमली  के  बीच  का  २०,०००  टन  पाउडर  काम  में  भ्राता  है  ।

 इसके  जूट  उद्योग में  भी  इसका  उपयोग  होता  है  पर  जूट  उद्योग  में  कितनी  मात्रा

 में  उपयोग  होता  है  इसके  बारे  में  कोई  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 जी  हां

 सरकार  को  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 ७  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 काड  तथा  दाक  मछली  शे  तेल

 WR  श्री  श्रीधर  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १९४८,  १९४५१,  Rea  ate  १९४५६  में  कितना  काड  लिवर  घायल  शाक

 लिवर  घायल  का  उत्पादन  शौर  उनका  मूल्य  कितना  था  ;

 उक्त  वर्षों  में  इनका  किन  किन  देशों  को  निर्यात  किया  गया  ;  wh

 भारत  में  इन  तेलों  को  किस  काम  में  लाया  गया
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी  देसाई )  देश  में  काड  लिवर  ग्राहक  का

 उत्पादन  नहीं  होता  ।  2eu¥  शर  RUG  में  हुए  दाक  लिवर  MIT  उत्पादन  का  उसके

 qa  बके प्रां कडे  ये  हैं

 रु०

 Ceuy  REWLY  गैलन  प्रति ग्राम  विटामिन  की  ६०००  बनाई  य०

 सक्रियता  युक्त  88,53,0X0

 EXE  YEYoo  गैलन  ३  ¥,90,000

 तथा  PEX?R  के  उत्पादन  सम्बन्धी  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 काड  लिवर  ares  श्र  शार्क  लिवर  प्रा तरल  के  निर्यात  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  क्योंकि

 जनवरी  १९५७  के  पहले  देश  के  व्यापारिक  वर्गीकरण में  इनके  आंकड़े नहीं  दिये  जाते थे

 किन्तु  जनवरी  से  जून  तक  काड  लिवर  श्राथल  का  निर्यात  निम्नानुसार  हुमा

 :
 ee

 |  प्रमाण  मलय

 )  रु०

 लाा था se  ee

 काड  लिवर  areca

 निकाले  २८  १२६

 काड  लिवर  arse  जिसका  sere  उल्लेख  नहीं  है  :

 बरमा  २८०  ERE
 a
 नेपाल  ७  रे  प

 ae  अ

 योग  RRR  S98

 ere  के

 का

 पक

 a  ee  fe

 आयम

 झ  निर्यात  |

 are  लिवर  श्रीफल  जिस  में  विटामिन  खूब  होता  चिकित्सा  के  काम  अता

 है  ।
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 भारतीय  की  इमारतें

 1११७३.  श्री  पांगरकर  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  किन  किन  देशों  में

 ~~
 ह
 सलारस  सरा  उनके  के  नित  के

 लिये  भारतीय  सरकार  की  ह्  इमारतें

 प्रवान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल
 :  राज दूतावासों  तथा  उनके

 कर्मचारियों  के  लिये  निम्नलिखित  देशों  में  भारत  सरकार  की  इमारतें  हैं  :

 पूर्वी

 संयुक्त

 राष्ट्र  अमेरिका  |

 जिले  की  योजनायें

 श्री  हेम  राज
 :

 1११७४.
 भी  पदम देव

 योजना  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कितने  राज्यों  ने  अपने  जिलों  की  योजनायें  प्रकाशित  कर  दी  हें  ;

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  किये  गधे  श्राघारभूत  परिवर्तनों से  जिले  की  योजनायें

 क्रियान्वित करने  में  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 उपमंत्री  इया ०  नं०  :  कई  राज्यों  ने  aa  सभी  या
 कुछ  एक

 जिलों  की  योजनायें  प्रकाशित  कर  दी  हें  ।  इस  सम्बन्ध  में  नवीनतम  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही

 है  तथा  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रख  दिया  जायेगा  ।

 सामान्य  रूप  से  विदेशी  विनिमय  की  कठिनाइयों  के  कारण  योजना  पर  समय  समय

 पर  किये  जाने  वाले  परिवर्तनों  का  जिलों  की  योजना  की  क्रियान्विति  में  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।

 छोटे  पैमाने  &  उद्योग

 1११७४.  श्री  पांगरकर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  के  श्रन्तगंत छोटे  पैमाने  के  उद्योगों का  विकास  करने  के  लिये  बम्बई

 राज्य  को  कितनी  राशि  दी  गई  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  सोरारजी  देसाई  )
 :  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तरगत

 छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  बम्बई  राज्य  को  CEE  २६  लाख  रुपये  दिये  गये  हैं  ।

 ३५०  लाख  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  लिये  भ्र  ve  .  २६  लाख  रुपये  औद्योगिक

 बस्तियों के  लिये

 बम्बई  का  हथकरघा  उद्योग

 1११७६.  शी  पांगरकर :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने की  करेंगे कि  :

 वर्ष  2EUE-UG  के  दौरान  बम्बई  राज्य  में  हथकरघा  उद्योग  के  विकास  के
 लिये

 वी  एएएएएल्‍इिल्‍एएल्‍एए एप  एएए  ए  एए  ए  ” Redio-ds
 में  कितना  रुपया  दिया  जायेगा  ?

 मूल  dist में
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 तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी  :  RO,F RGR  रुपये  ।

 Yo,Xs, 208  ७ रुपय  |

 चीनी  के  कारखानों  में  श्रमिकों  सम्बन्धी  विवाद

 1११७७.  श्री दी०  चे  ०  क्या  श्रम
 प्रौढ़  रोजगार मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 १६५६-५७  में  चीनी  के  कारखानों  में  श्रमिकों  सम्बन्धी  कुल  कितने  विवाद  हुए
 ?

 उपमंत्री  आबिद
 उपलब्ध  जानकारी  के  जनवरी  से

 १९५६  तक  चीनी  के  कारखानों में  १०  श्रमिकों  सम्बन्धी  झगड़े  हुए  तथा  जनवरी  से  REX

 तक  नौ  ऐसे  झगड़े  हुए  ।

 पुनर्वास  कौर  रोजगार  का  महानिदेशालय

 1११७८.  श्री  दी०  do  दार्मा  :  क्या  श्रम  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 PERV-KR  में  पुनर्वास  कौर  रोजगार  के  महानिदेशालय  में  कुल  कितने  कर्मचारी

 थे  ;  ्र

 इस  समय  उनकी  संख्या  कितनी  है
 ?

 farm  उपमंत्री  आबिद  :  WLI

 R&  ॥

 जानकारी  पुनर्वास  कौर  रोजगार  के  महानिदेशालय के  मुख्य  कार्यालय के  कुल
 चारियों से  सम्बन्धित

 टेलीविजन

 1११७६.  श्री  दी०  च  ०  शर्मा  :
 क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  २६  १९५७  के  तारांकित

 संख्या ३६८  के  उत्तर के  सम्बन्ध में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  दिल्‍ली  में  टेलीविजन  की

 प्रयोगिक  इकाई  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  ?

 ate  प्रसारण मंत्री  केसकर )  :  सामाजिक  तथा  शिक्षा  सम्बन्धी  प्रयोजनों  के  लिये

 दिल्‍ली  में  एक  प्रयोगिक  टेलीविजन  इकाई  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।  इस  सम्बन्ध में

 निश्चय  करना  तभी  संभव  होगा  जब  उपकरण का  वह  प्राप्त  कर  लिया  जायेगा जिसे

 विदेशों  से  प्राप्त  करना  है  ।

 लोक  नृत्यों  के  सम्बन्ध  में  प्रलेखित  चलचित्र

 1११८०.  श्री  दी०
 चं०  फार्मा

 क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  के  लोक  नृत्यों  पर  कोई  प्रलेखित  चलचित्र  बनाया गया  है  ;

 यदि  तो  कौन  सा  ?

 मिल  waist  में

 ग[ाधष्0ाघ1€  General  of  Resettlement  and  Employment.
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 सुचना कौर  प्रसारण  मंत्री
 :

 केवल  हिमाचल  प्रदेश
 के

 लोक  नृत्यों पर  at  कोई  प्रले खी ये  चलचित्र नहीं  बनाया  गया  है  t

 सीमेंट

 1११८१.  श्री  विभूति  मिश्र
 :

 कया  वा  राज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 Reuga में  बिहार  राज्य  को  कुल  कितने  बोरे  सीमेंट  दिया  गया  |

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी  :  २,१६,०००  टन

 प्रदान  मंत्री  के  घरਂ  पर  चल-चित्र  का  प्रदान

 ११८२.  श्री  यादव
 :

 कया  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  के  घर  पर  चल-चित्र  दिखाने  के  लिये  कोई  व्यवस्था  की  गई  है  भ्रमणा

 कोई  इमारत  बनाई  गयी  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  व्यवस्था  पर  कितना  व्यय  हुमा  है  कौर  यह  खच  किस  मद  के

 किया गया  है  ?

 सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  :  नहीं

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 स्थानीय  विकास  कार्य

 82s3.  श्री  भक्त  दर्शन  :  क्या  योजना  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना  में  स्थानीय  विकास  कायों  के  लिये  कुल  कितनी  धनराशि

 सखी  गई  थी  ;

 उसका  केन्द्र  तथा  विभिन्न  राज्यों  द्वारा  कहां  तक  उपयोग  किया  गया  कौर  उसमें

 मिली  ;

 इस  काम  के  लिये  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  कितनी  धनराशि  रखी  गई  है  ;

 विभिन्न  राज्यों  को  इसमें से  कितना  अनुदान  दिया  जायेगा  कौर  कितना  केन्द्रीय  सरकार

 स्वय  व्यय  करेगी  ;

 (=)  श्री  तक  इस  पर  कितना  धन  व्यय  get  वास्तविक काय  में  कितनी  प्रगति  हुई
 ?

 योजना  उपमंत्री  इया०  न०  :.
 १४५  करोड़  रुपये  ।

 पूछो
 गई

 सुचना  सम्बन्धी  एक  विवरण  सभा  की  मेज  पर  प्रस्तुत  है  ।

 १५  करोड़  रुपये  ।

 प्रति  वर्ष  के  बजट  में  दी  गई  कुल  राशि  राज्यों  में  बाँट  दी  जाती  है  ।  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  सीधे  स्वीकृत  योजनाओं  पर  व्यय  करने के  लिये  कोई  राशि  सुरक्षित नहीं  रखी  जाती  ।  ऐसी

 योजनाओं  का  खच  व्यवस्था  के  अनुसार  व्यय  न  हो
 पायी  राशि  से  किया  जाता  है

 ।

 wast  में
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 आवश्यक  सूचना  विभिन्न
 राज्यों  से  एकत्र  की  जा  रही  कौर  यथा  समय  सभा  की

 मेज  पर  रख  दी  जायेगी ।

 श्री  भक्त  दिन  द्वारा  ५  १९५७  को  गये  अतारांकित  प्रदान  संख्या  ११८३ के  भाग

 के  उत्तर  में  लोक  सभा  की  मेज  पर  रखा  गया  विवरण
 :

 (१)  पहली  पंचवर्षीय योजना  की  अवधि में  (2843-!  से  १९५५-५६  तक ) . विभिन्न विभिन्न

 राज्यों  तथा  केन्द्र  द्वारा  स्वीकृत  योजनाओं  पर  )  खर्चे  किया  गया  केन्द्रीय  अनुदान

 लाख  रु०

 ,  कंट्रीस  सरकार
 QR. VX’

 ~

 ara  ६  XX

 av  he श्रीराम

 बिहार
 १८५  ,  oLo

 gy  ,  ०
 बम्बई

 मध्य  प्रदेश
 ई  ७  «४०

 293.0  मैँ

 Yo  «
 रै  रे

 पजाब  ३८  852

 उत्तर  प्रदेश
 २३४  .  Lae

 प०  बंगाल  पदे  &e&

 SS  RE

 re  RRo
 मध्य  भारत

 ४  500

 &  २६४
 पप्पू

 Xo

 २१  &&

 0o&
 तिरुवांकुर  कोचीन

 ogo

 भोपाल  Wo

 ५

 दिल्ली
 ह  े  ०:

 VW
 हिमाचल  प्रदेश

 विन्ध्य  प्रदेश  २६०

 १  रे  ६२१९
 जम्मू झर  काश्मीर

 ६००

 930.0

 ए

 ——a
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 (2)  स्थानीय  विकास  परियोजनाश्रों की  संख्या
 :--

 स्वीकृत  २.१  23,0828

 जो  पूरी  हो  चुकी  हैं
 ७२.  XR

 ३१  मैच  ae Os  को  जिनका  काम  चालू  था था  2,08  ८७१

 विस्थापित  व्यवसायों  के  लिये  इमारती  सामान

 1११८४.  st  त् ०  सि०  सहगल  :  क्या  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  दिल्‍ली  के  केन्द्रीय भंडार  विभाग  में

 पुनर्वास  कार्यों  के  प्रयोजन  के  लिये  लाया  गया  बहुत  सा  मकान  बनाने  का  सामान  पड़ा  हुमा  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हें  ;

 क्या  यह  समय  समय  पर  होने  वाली  वस्तु  की  किस्म  मात्रा  की  जांच  का  ध्यान

 कर  खरीदी गई  है  ;  AK

 (4)  इस  सम्बन्ध  में  कुल  हानि  कितनी  हुई
 ?

 1  mara  और  संभरण  उपमंत्री  afar  कु०  :
 से

 जानकारी  amy, URz é  की  जा  रही  है  तथा  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 विदेशों  के  प्रतिनिधि  asa

 1११८५.  प्रकार
 सि०  सहगल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fa

 ad  १६५६-५७  में  विभिन्न  मंत्रालयों  के  कितने  सरकारी  प्रतिनिधि  मंडलों  ने  विदेशों

 की  यात्रा की

 वे  प्रतिनिधि  मंडल  किस  प्रकार  के  थे  और  उन्होंने  किन  किन  देशों  की  यात्रा की

 क्या यह  संख्या  PEUY—-UE TTT Ge से  कम  है  ;

 इन  प्रतिनिधि  मंडलों  को  भेजने  में  कितना  धन  व्यय  हुमा
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  बेदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  पूर्ण  जानकारी at

 उपलब्ध नहीं  है  ।  वर्तमान  जानकारी  के  भ्रनुसार  स्थिति  इस  प्रकार  है  ।

 १४१  ।

 प्रतिनिधि  मंडलों  की  किस्म  तथा  उन्होंने  किन  देशों  की  यात्रा  की  यह  बताने  वाला  एक

 विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  में  रखा  गया  देखिये टं
 xe}

 जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 रु०  BWA, RSE. VE  नये  पसे  लगभग

 मूर  sist  में
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 प्रेस  टेस्ट  श्राफ  इंडिया

 कि
 1११८६.

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  प्रेस  ट्रस्ट  ure  इंडिया  के  निदेशकों  के  बोर्ड  की  दौर  से  पी०  टी०  झाई को  बन्द

 करने  का  विचार  किया  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  प्रेस  आयोग  की  इस  सिफारिश  को  पी०  टी०  आई  की  व्यवस्था एक

 निगम  को  सौंप  दी  क्रियान्वित करने  के  लिये  fear  किया  जा  रहा है  ?

 सुचना कौर  प्रसारण  मंत्री  सरकार  ने  भी  माननीय

 सदस्य  द्वारा  उल्लिखित  प्रकार  के  समाचार  देखे  हें  ।  पी०  टी०  कराई  की  भविष्य  की  व्यवस्था  के

 सम्बन्ध  में  प्रेस  प्रयोग  की  सिफारिशें  पी  ०  टी  ०  कराई  के  लिये थीं  न  कि  सरकार  के  लिये  ।  def

 रूप  से  सरकार पी  ०  टी ०  कराई  की  व्यवस्था को  लोकनि गम  के  रूप  में  नहीं  बदल  सकती  है  ।  पी०  टी
 ०'

 झाई०  के  प्रधान  इस  पर  विचार  कर  सकते  हैं  |

 दिल्‍ली  नगरपालिका

 1११८७.  श्री  विभूति  मिश्र
 :

 क्या  प्रधान  मंत्रीਂ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  नगरपालिका  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  यह  प्रार्थना  की  है  कि

 विदेशी  झ्म्यागतों  के  नागरिकों  की  कौर  से  स्वागत  के  हेतु  उन्हें  कुछ  श्रमिक  सहायता  दीਂ  जाये  क्यों  कि

 दिल्‍ली  नगरपालिका  की  झ्राथिक  अवस्था  बहुत  दुर्बल  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  कुछ  भ्रनुदान  दिया  है
 ?

 मंत्री  तथा  वेंदेदिक-कार्य मंत्री  जवाहरलाल  दिल्‍ली  नगरपालिकाਂ

 समिति  बहुत  से  प्रतिष्टित  विदेशी  यात्रियों  का  नागरिकों  की  ate  से  स्वागत  करती  है  ।  तथा  उसने

 भारत  सरकार  से  तत्स्थानी  अनुदान  देने  को  कहा  है  जिससे  अतिरिक्त  भाग  का  कुछ  अंश  वहां

 पुरा  किया  जा  सके  ।

 एक  लाख  रुपये  ।

 हिन्दुस्तान  एंटीबायोटिक्स  लिमिटेड

 ११८८-  श्री  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस

 समय  हिन्दुस्तान  एंटीबायोटिक्स  )  लिमिटेड  पेनिसिलीन  कच्चे  रूप  में पौर

 स्फटिका कार  तैयार  माल  के  रूप  प्रतिदिन  कितना  उत्पादन  होता  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी
 :

 इस  समय  पेनिसिलीन के  प्रतिदिन  के

 उत्पादन का  इस  प्रकार है

 १.  कच्चे  रूप  में  उत्पादन  पहले  रहे  )  ६६,०००  मेगा  यूनिट

 ४२,०००  मेगा  यूनिट
 कललीणणणणणताततयस्‍यए।।एतथणाय

 २.
 स्फटिका कार  तैयार  माल  के  रूप  में

 अंग्रेजी में
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 स्वर  नहर  से  गुजरने  वाले  जहाजों  पर  अधिभार

 1११८६.
 Sat  रघुनाथ  सिंह  :

 श्री  कासलीवाल

 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  जनरल  असेम्बली  के

 समक्ष  स्टेज  नहर  से  गुजरने  वाले  जहाजों  पर  भ्रधिभार  लगाने  का  प्रस्ताव रखा  जा  रहा  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  हां  ।  कुछ  देशों

 ने  स्टेज  नहर  की  सफाई  की  लागत  की  पूर्ति  करने  के  लिये  ऋण  दिये  हें  ।  उनका  पुनर्भुगतान  करने

 की  दृष्टि  से  महासचिव  ने  सिफारिश  की  है  कि  अन्यथा  उपलब्ध  होने  वाले  संसाधनों  द्वारा  कमी

 किय  जाने  के  अधीनस्थ  ऋणदाता  देशों  को  पुनर्गठन  नहर  के  यातायात  पर  अधिभार  लागू  कर  के

 किया  जाये  जिस  व्यवस्था  के  द  नहर  पथ-करों  पर  ३  प्रतिशत  art  एक  विद्वेष

 राष्ट्रीय  लेखे  में  भुगतान  किये  जायेंगे  र  ऐसे  भुगतानों  की  प्रशासन  प्रक्रियायें  के  सम्बन्ध  में  मिस्री

 सरकार  कौर  भुगतानों  के  अन्य  पक्षों  के  साथ  बातचीत  की  जायेगी  ।  नहर  के  यातायात  के  वर्तमान

 स्तर  के  पर  यह  अनुमान  किया  जा  सकता  है  कि  इस  तरीके  से  लागत  लगभग  तीन  वर्ष  के

 समय  में  वापस  हो  जायेगी

 बम्बई  राज्य  का  औद्योगिक विकास

 1११९०.  शी  सरासर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  €  १९५७  के  भझ्रतारांकिल्र

 श्रदन  संख्या  ५७३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में

 बम्बई  राज्य  में  उद्योगों  की  स्थापना  किन  किन  स्थानों  पर  की  जायेगी  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी  :  एक  विवरण  जिसमें  जानकारी दी

 गई  है  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  अनुबन्ध  सख्या  ७४]

 चाय  जिला  मजदूर  संघ

 1११८१.  श्री  संगण्णा :  क्या  श्रम  शौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चाय  जिला  मजदूर  संघ  की  कार्यवाहियों  का  चाय  जिला  अप्रवासी  मजदूर

 १९३२  झ्र  उसके  अन्तर्गत  निर्मित  नियमों  द्वारा  निविनयमन किया  जाता  है  ;  भ्र

 (@)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हें
 ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  :  चाय  जिला  मजदूर  संघ  एक  नियोजकों  का

 झभिकरण  जिसे  चाय  जिला  अप्रवासी  मजदूर  gage  के  जी  लाइसेंस  प्राप्त

 है  कौर  इसलिये  उसकी  सहायता-प्राप्त  भ्र प्रवासी  मजदूरों  से  सम्बन्धित  कार्यवाहियों  का  नियंत्रण

 एवं  विनियमन  अधिनियम  उसके  नियमों  के  भ्रन्तगंत  किया  जाता  है  ।

 उत्पन्न नहीं  होता

 |  मल  अंग्रेजी में
 Tea  District  Labour  Association,
 8Tea  Districts  Emigrant  Labour  Act,  1932.
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 सुन्दरी  फर टिला इजसे  एण्ड  केमिकल्स  लिमिटेड

 att  श्रीनारायण  दास

 1११९२.
 श्री  राधा  रमण

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  fared  फर्टिलाइजर  फैक्टरी  दो  मासिक  पत्रिकायें  प्रकाशित

 करती  है--एक  wast  में  जिसका  नाम  ी  है  भ्रौर  दूसरी  हिन्दी  में  जिसका  नाम

 समाचारਂ  है  ;

 यदि  तो  प्रत्येक  भाषा  में  कुल  कितनी  प्रतियां  प्रकाशित  हुई  ate  कितनी  प्रतियां

 स्थायी  ग्राहकों  को  बेची  गई
 भर

 कितनी  उपहार स्वरूप  वितरित
 की

 गईं
 ;  ak

 इन  प्रकाशनों  पर  कुल  कितना  व्यय  कि  कौर  इन  प्रकाशनों  के  प्रारम्भ  किये  जानें

 के  समय से  कितनी  यदि  कोई  हुई  लाभ  प्राप्त  ६:11  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी  :  श्रीमान  ।

 न्यूजਂ  शर  समाचार” में से प्रत्येक की में  से  प्रत्येक  की  १०००  प्रतियां  प्रतिमाह

 प्रकाशित की  जाती  हें  ।  झौसतन
 ४००

 प्रतियां  न्यूजਂ  की  स्थायी  ग्राहकों को  ale

 बिक्री  द्वारा  बेची  जाती  लगभग  ३००  प्रतियां  उपहार स्वरूप  वितरित  की  जाती हैं  ae

 १४० से  ३००  प्रतियां  सुन्दरी  के  प्रमुख  अतिथियों  को  भेंट  की  जाती  हैं  ।  जहां तक

 समाचारਂ  का  सम्बन्ध  केवल  लगभग  २००  प्रतियां  बिकती  बहुत  सी  प्रतियां  सुन्दरी  के

 बाहर  के  विभिन्न  श्रेणियों  के  पाठकों  की  प्रकाशन  से  परिचित  कराने  के  लिये  उपहार स्वरूप  वितरित

 की  जाती हैं  ।

 लाभ  अथवा  हानि  का  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  क्योंकि  यह  पत्रिकायें  प्रचार  तथा  सूचना

 तय  की  श्रेणी के  हैं  ।  मुद्रण  की  अनुमानित  लागत  शौर  बिक्री  तथा  विज्ञापनों

 के  रूप  में  प्राप्त  विभिन्न
 ont
 qT  क

 ्
 ary  नीचे  दी  जाती  है  :

 मुद्रण  लागत  मुद्रण  लागत
 agree थापा  फि

 PEYR-VY  ३१,०००  20,000

 PEXV—KY  १८,०००  ५,६००

 FEQY—-KE  २१,०००  4,000  4,000  ३००

 +  मूल  sash में
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 सितारो  फर्टिलाइजर  फैक्टरी

 1११९३.  श्री  दिवनंजप्पा  :
 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 भारत  सरकार  feat  फर्टिलाइजर  फैक्टरी
 के

 प्रौद्योगिकीय

 विभाग  के  लिये  सोवियत  रूस  सरकार  गवेषणा  उपकरण  प्राप्त  करने  के  लिये  शीघ्र  ही  प्रबन्ध

 करने  वाली  है  ;

 यदि  तो  उपकरण  का  कुल  मूल्य  कितना  है  ;  और

 क्या  वह  उपकरण  राष्ट्रसंघीय  प्राविधिक  सहायता  के  रूप  में  प्राप्त  किया  जायेंगी  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी  :  श्रीमान ।

 लगभग  १२  से  १३  लाख  रुपये
 ।

 ।

 राज्य  व्यापार  निगम

 1११६४.  श्री  नसीहत
 :

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग
 मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 राज्य  व्यापार  निगम  हारा  झपने  प्रादुर्भाव  के  समय  से  मृत  भाटक के  रूप  में  कितनी  राशि

 भुगतान की  गई  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी  :  राज्य  व्यापार  निगम  ढारा

 तक  कोई  मृत-भाटक  भुगतान  नहीं  किया गया  है  ।

 राज-सहायता  प्राप्त  औद्योगिक  द्वारा  योजना

 कि
 1११४४.

 श्री  पारिप्रही :  कया  area  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (®)  राज-सहायता  प्राप्त  प्रौद्योगिक  आवास  योजना  के अ्रन्तगंत  भारत में  QEY9 के

 अन्त  तक  औद्योगिक  मजदूरों  के  लिये  राज्य-वार  कितने  क्वाटर  पूर्ण  रूप  से  बन  चुके  हैं  ;

 योजना  के  अंतगर्त  विभिन्न  राज्यों  को
 कितनी  राज-सहायता  दी  गई  है  ;  ak

 योजना  के  श्रन्तगंत  उड़ीसा  इंडस्ट्रीज  नारंग  कौर  उडीसा  टेक्सटाइल  मिल्स

 चौहवार  को
 कितना

 धन  दिया  गया है  ?

 श्रीवास
 शर  संभरण  उपमंत्री  प्रतीत  कु

 ०
 चन्दा  )  :

 से  .  झ्रावश्यक

 जानकारी  लोक-सभा  पटल  पर  रखे  गये  विवरण  में  दी  गई
 परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या

 9X]  t

 प  मूल  अंग्रेजी  में

 1१268  Freight.



 लिखितਂ  उत्तर १९१२  ५  १९६५७

 कनाडा  के  साथ  व्यापार

 कि
 1१

 १९६.  सरदार  इकबाल  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  कनाडा  ने  भारतीय  वस्तुयें  पर  प्रतिबन्ध  ढीले  कर  दिये  हैं  ;

 यदि  तो  उनका  व्यौरा  क्या  है  ;

 कनाडा  द्वारा  प्रतिवर्ष  भारत  की  कितनी  लागत  की  वस्तु झ्र ों  का  आयात  किया  जाता

 है  द

 तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी  देसाई  कनाडा  को  भारतीय  वस्तुप्नों

 कै  आयात  पर  कोई  भी  प्रतिबन्ध  नहीं  हैं  ।

 उत्पन्न नहीं  होता

 लगभग  १५  करोड़ रूपये  की  ।

 नई  दिल्‍ली  का
 ब्रॉडकास्टिंग

 हाउस

 ११९७.  शनी  सुरेख  नाथ  द्विवेदी  :
 कया  सुचना  प्रसारण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  नई  दिल्‍ली  के  श्राडकार्स्टिंग  हाउस  में  लगी  वीणा-धारिणी  महिला  की  प्रतिमा  के  क्रय  एवं  स्थापना

 पर  कितना  धन  व्यय  किया  गया  है  ;

 सूचना कौर  प्रसारण  मंत्री  १०,०००  रुपये  क्रय में  व्यय  किये  गये  थे

 कौर  २०००  रुपये  उसे  नई  दिल्‍ली  के  ब्रॉडकास्टिंग हाउस  में  स्थापित  करने  में  खच  हुए  थे  ।

 ०४ श्रगरताला में काम दिलाऊ दफ्तर में  काम  दिलाऊ  दफ्तर

 1११९८.  श्री  दशरथ  देब  :  क्या  श्रम  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्रगरताला  के  काम  दिलाऊ  दफ्तर  में  १  १९५७  से  wat तक

 कितने  व्यक्ति  रजिस्टर किये  गये  हैं  ;

 उनमें  से  प्रभी  तक  कितने  व्यक्तियों  को  नौकरियां  दी  गई  हैं  ;

 क्या  अगर ताला  के  काम  दिलाऊ  दफ्तर  में  प्रतिदिन  नाम  रजिस्टर करने  के  सम्बन्ध

 में  कोई  प्रतिबन्ध है  ;

 यदि  तो  प्रतिदिन  कितने  व्यक्तियों  के  नाम  रजिस्टर  किये  जा  हें  ?

 श्रम  उपमंत्री  श्राबिद
 :  ३१  १९४५७  तक  2,089  |

 €८८  ॥

 नहीं  ।

 ser  उत्पन्न  नहीं

 1  मूल  wat  में



 ५  १९५७  लिखित  उत्तर  PE LR

 बिजली  का  भारी  सामान

 कि
 .

 1११९९.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (*)  इस  समय  भारत में  बिजली  के  भारी  सामान  का  वस्तु-वार  कुल  कितना  विधिक  उत्पादन

 हो  रहा है  ;

 सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  वारा  इस  यदि  कोई  उत्पादन  किये  जाने  वाले  बिजली

 के
 भारी  सामान  का  मूल्य  कितना  कौर

 बिजली  का  भारी  सामान  बनाने  वाले  उद्योगों  को  वर्ष  PEXYY—VE  में  कितना

 तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी
 :  बिजली  के  भारी  सामान के

 १९५७  के  उत्पादन  उत्पादन  के  ः  स्तर  के  आघार  भ्र नुमा नित  मूल्य  निम्न  प्रकार  है

 =~
 वस्तु  १९५७  में  उत्पादन  का  नुमा नित  मुल्य

 अर  ज  कि  निजार
 wat  में  )

 (%)  बिजली  पना  ५२६

 (२)  बिजली के  ट्रांसफार्मर  ७२३

 OX (३)  कन्ट्रोल
 गियर

 कौर  स्विच  गियरਂ

 (४)  केबिल  तथा  तार  १३०८

 योग  २६६२

 बिजली  के  ट्रांसफार्मर--  लाख  रुपये  |

 a
 a

 ॥ जानकारी  उपलब्ध  नहीं  ्र

 पंजाब  में  काम  दिलाऊ  दफ्तर

 ११२००  सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  श्रम  रोजगार  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 पंजाब  राज्य  में  €  ४५६-५७  PeXV—¥S  में  प्रभी  तक  feats  दफ्तरों

 में  कितने  व्यक्तियों  के  नाम  रजिस्टर  किये  गये  ;  कौर

 कितने  रजिस्टर  किये  गये  व्यक्तियों  को  नौकरियां  दी  गई  हैं  ?

 fart  उपमंत्री  आबिद
 :  FEXR—KXO  १,  RX, ROG

 VeXo—-YNs  १९४५७)  ८९,९१३

 Zeyg—Vo  १४.७

 PeYo-¥s

 1  मूल  अंग्रेजी  में

 14Transformers.

 16Control  gears  and  switch  gears.



 लिखित  जत  ५  १९५७

 उल् हासन गर  बस्ती

 1१२०१.  श्री  परुलेकर  :  कया  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 मंत्रालय  द्वारा  बम्बई  राज्य  में  उल्हासनगर  में  के  लिये  प्रति  एकड़  कया  मूल्य

 भुगतान  किया  गया  है  ;

 सरकार  वहां  पर  बसे  हुए  शरणार्थियों  को  उसे  किस  मूल्य  पर  बेचने  का  विचार  कर

 रही है  ?

 पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  (at  मेहर  चन्द  :  राज्य  सरकार  द्वारा

 अविकसित  भूमि  के  लिये  stadt  १,०५०  रुपये  प्रति  एकड़  भुगतान  किया  गया  था  ।

 विकसित  भूमि  के  मूल्य  प्रत्येक  मामले  में  विकास  की  लागत  ate  स्थिति  के  अनुसार

 V,G¥o  रुपये  और  १९,३६०  रुपये के  बीच  भिन्न  भिन्न हैं  ।

 जमनी  में  भारतीय

 1१२०२.  श्री  पांगरकर  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस  समय

 पश्चिमी  जर्मनी  में  कुल  कितने  भारतीय  व्यवसाय-वार रह  रहे  हैं  ।

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  आवश्यक  जानकारी

 प्राप्त  की  जा  रही  है  प्रौर  कालान्तर  में  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 फायदा  व्यापार

 1१२०३.  श्री  पांगरकर  :
 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  fa

 बम्बई  में  PEXG—KY  में  रुई  के  वायदे  के  सौदों  से  कितनी  are  हुई  थी  ;

 क्या  बम्बई  में  किन्हीं  अन्य  वस्तुझों  के  वायदे  के  सौदों  से  arg  हुई  है  ;

 यदि  तो  उसी  अवधि  में  उसकी  राशि  कितनी  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी  :  केन्द्रीय  सरकार  को

 वायदे के  सौदों  से  कोई  aa  नहीं  होती  है  ।

 अ्राकादावाणी

 1१२०४.  श्री  पांगरकर  :
 कया  सुचना प्रौढ़  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  बम्बई  के  मराथवाडा  क्षेत्र  में  औरंगाबाद  अथवा  नांदेड  में  एक  रेडियो  पारेषक

 केन्द्र **  के  पुननिर्माण  का  कोई  प्रस्ताव  भारत  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;  AIK

 ~  ५  कि

 यदि  तो  भ्र भी  तक  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 गौर  प्रसारण  मंत्री  :  श्र  श्रीमान्‌  ।  पहले

 नांदेड में  एक  रिले  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  था  जो  हैदराबाद  से  सम्बद्ध  हो  ।  राज्यों

 के  पुनर्गठन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  प्रस्ताव  बदल  दिया  गया  है

 मूल  प्रंग्रेजी  में

 1éRadio  Transmitter  Station.

 Transmitter.



 ५  १९५७  लिखित  उत्तर  EWN

 अणुशक्ति  विभाग  की  १५  वर्षीय  योजना

 1१२०४.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  ५  सितम्बर  eyo  के  अ्रतारांकित

 संख्या  १२९५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  प्रयुक्ति  के  विकास  की  १४५  वर्षीय  योजना  की  मुख्य  बातों  का  व्यौरा

 तेयार  कर  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  वह  किस  प्रकार  का  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  अभी तक  नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 विदेशों  में  स्थित  दूतावासों  के  क्यारी

 Tog.  सरदार  इकबाल  fag
 :

 कया  प्रधान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 (®)  कनाडा  झर  लंका  के  भारतीय  उच्चायुक्तों  के  कार्यालयों  में  कुल  कितने  कर्मचारी  हैं  ;

 उनमें  से  कितने  भारतीय  हें  कौर  कितने  विदेशी  ;  शौर

 क्या  यह  सच  है  कि  विदेशी  कर्मचारियों  ने  वेतनों  में  वृद्धि  की  मांग  की  है
 ?

 २८ १प्रधान  मंत्री  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  कनाडा

 लंका  १२८

 भारतीय--

 विदेशी

 लंका

 भार  ra—  Qc

 विदेशी--

 कनाडा

 नहीं  ।  परन्तु  स्थानीय  कर्मचारियों  के  वेतनों  स्थानीय  सरकार  द्वारा  अपने  कर्मचारियों

 को  दी  गई  वृद्धियाँ  के  पुनरीक्षण  किया  गया  है  ।

 लंका

 नहीं  ।

 marae  में  विस्थापित  व्यक्तियों  की  बस्तियां

 1१२०७.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  पुनर्वास  तथा  शझ्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  राजपुरा  कौर  खन्ना  बस्तियों  में  विस्थापित  व्यक्तियों  के

 लियें  बनाये  गये  क्वार्टर  नीलाम  किये  जा  रहे  हैं  ;

 एक  क्वाटर  के  निर्माण  पर  कितना  व्यय  gare  ;

 एक  में  रहने  वाले  व्यक्ति  से  कितना  किराया  लिया  जाता  है  ;  श्र

 अति  नगा दर  may  तका  Freed  Ther  TGR
 की  मद  है  2

 मल  अंग्रेजी  में



 PELE  लिखित  उत्तर  ५  Pau

 तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  मेहर  चन्द  :  केवल  वें  क्वाटर ही

 किये  जा  रहे  हैं  जो  किसी  को  दिये  नहीं  गये  हैं  शर  जिनमें  प्राधिकृत  वंटनी  रह  रहे  हें  जो

 योजना  के  es  उन्हें  खरीदने  को  तैयार  नहीं  हैं  ।

 ए  टाइप  ५,०००  रुपये

 नबी  Y, Soo  रुपय

 at  टाइप  ५,६००  रुपये

 पडी  टाइप  %) \900  रुपय

 जालन्धर  में  ८  मरते  के  सवार  २,०५०  रुपये

 राजपुरा के  मकान  २,५६५  रुपये

 किराया  राजपुरा  के  मकानों  को  छोड़कर  कुल  पूंजी  लागत  के  ४  प्रतिशत की  दर

 से  लिया  जाता  राजपुरा  के  मकानों  के  सम्बन्ध  fear  ५  रुपये  प्रति  माह  लिय  जाता  है  |

 यह  जानकारी उपलब्ध  नहीं  है  रोक  मकानों  की  संख्या  का  विचार  करते  हुए  उसके

 एकत्रित  करने  में  बहत  समय  कौर  परिश्रम  लगेगा  ॥

 विस्थापित  व्यक्ति

 1१२०८.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  पुनर्वास  तथा  श्रत्पसंख्यक-कार्यें  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 १९४०  में  पूर्वी  पाकिस्तान  के  कितने  विस्थापित  व्यक्ति  पश्चिमी  बंगाल  ,  उड़ीसा

 बिहार  के  कैम्पों में  भेजे  गये  ;

 उनमें से  कितने  विस्थापित  व्यक्ति  कभी  तक  स्थायी  तौर  से  बसाये  जा  चुके हैं  ?

 तथा  श्रल्पसंस्यक-कार्य  मंत्री  मेहर  चन्द  :  )

 एकत्रित  की  जा  रही  है  प्राप्त  हो  जाने  पर  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 पंजाब  में  दिक्षित  बेकार

 1१२०९.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 पंजाब  में  दिक्षित  बेकारों  के  लिये  योजना  ं  में  कुल  राशि  श्रन्तग्रस्ति  है

 faa  उप मंत्रो  आबिद  :  दूसरी  पंचवर्षीय योजना  में  शिक्षित  बेकारों के  लिये

 विशेष  योजनाओं  के  लिये  ५  करोड़  रुपये  का  इकट्ठा  उपबन्ध  किया  गया  है  ।  इस  राद  का  कोई

 निर्दिष्ट  राज्य-वार  बंटवारा  नहीं  किया  गया  है  ।

 सरकारी  कर्मचारियों  के  लिये  रहने  के  क्वार्टर

 FPL  श्री  ले०  wat  सिह  क्या  निर्माण  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 सरकारी  क्वाटर  किन  सिद्धांतों  पर  एलाट  किये  जाते  हैं  ;

 क्या  प्राणियों  को  बिल्कुल  अ्रग्रिमता  के  क्रम  से  ही  क्वार्टर  एलाट  किये  जाते  हें  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  कारण  हैं
 ?

 nn

 wat  में
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 orate और  संभरण  उपमंत्री  श्री  मानल  क  चन्दा  :  दिल्‍ली /नई  दिल्‍ली

 में  स्थान  प्रायः  सम्बन्धित  प्रार्थी  के  इन  स्थानों  में  निरन्तर  नियुक्ति  की  तारीख  ate  उसको  मिलने

 वाले  वेतन  के  अनुसार  दिया  जाता  है  ।  सम्बन्धित  सिद्धांत  २४  १९५० के  भारत  के

 सूचना  पत्र  में  विनिहित है  ।

 (7)  एलीमेंट  प्रायः  भ्र ग्रिम ता  के  क्रम  से  ही  fea  जाते  विशेष  कठिनाई  के

 को  छोड़कर  जिनमें  प्रार्थी  के  विभागाध्यक्ष  की  सिफारिश पर  उसके  हक  से  एक  या  दो  दर्जें

 नीचे  का  स्थान  बिना  बारीਂ  के  arene  पर  तीन  भ्र धि कारियों  की  एक  समिति  द्वारा  मंजूर  किया  जाता  है  ।

 ये  कठिनाई  के  मामले  इस  प्रकार  के  होते  हैं  जैसे  एक  व्यक्ति  किसी  मकान  में  रह  रहा  हो  भ्र  उसे  Wars

 उसमें  से  निकाल  दिया  या  गैर-सरकारी  मकान  मिल  न  रहा  या  भीड़भाड़  अस्वस्थ्य  परि

 स्थितियों  के  कारण  परिवार  में  बीमारी  उत्पन्न  हो  जाये  या  बढ़  जाये

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 marae  पण्य  अघिनियम  फे  श्रीहीन  जारी  की  गई  अधिसूचना

 मंत्री  कानूनगो  )  :  मैं  श्रत्यावइयक  पण्य  PEXY  की  धारा  ह

 की  उपधारा  (६)  के  अन्तर्गत  वस्त्र  (faqa  चालित  करघों  द्वारा  नियंत्रण

 १९५६  में  कुछ  संशोधन  करने  वालीਂ  दिनांक  १६  ae AC)  की  घीसू चना  एस ०

 आर०  झरो ०  ३७१९  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।  में  रखी  गयी
 ।

 देखिये  संख्या  टी-४१७/५७]

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  श्रादिम  जातियों  फे  श्रमायुक्त  का  प्रतिवेदन

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में
 राज्य-मंत्री  :

 भें  संविधान के  भ्रतुच्छेद  S35  (२)  के

 arid  अनुसूचित  जातियां  तथा  भ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  अयुक्त  के  वर्ष  PEXYS-X

 के  प्रतिवेदन  १  तथा  २)  की  एक  प्रति  सभा-पाल  पर  रखता  हूं  ।  में

 wet  गयी  ।  देखिये  संख्या  ts  2c/  ५७]

 श्रत्यावदयक  पण्य  अघिनियम  के  श्रन्तगंत  निकाली  गई  श्र  सूचना

 मंत्री  मनु भाई
 :

 में  अत्यावश्यक  पण्य  अधिनियम ,  १९४५५ की  धारा

 ३  की  उपधारा  (६)  के  प्र धि सुचना संख्या  पी०  डी  (2)  [4  दिनांक ९६

 १९५७  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।  में  रखी गई  ।  देखिये  संख्या

 Zt-x78/  x9 |

 ee  ee  ee er

 निवारक  निरोध  रखना )  विधेयक*

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  निवारक  निरोध

 अघिनियम  Rave  को  अग्रेतर  के  लिये  जारी  रखने  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक को

 स्थापित  करने  की  भ्र नुम ति  दी  जाये  ।

 1  मूल  wit  में

 भारत  कें  ग्र वा धारण  भाग  २,  श्रतुभाग  दिनांक  ५-१२-५७  सें  प्रकाशित
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 श्रिया  सहोदय
 :

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  |

 श्री  त्रिकूट  ज़ोहरी  :
 हम  इस  विधेयक  का  विरोध  करते  हैं  क्योंकि  सरकार

 ने  इस  ग्र धि नियम की  बार  बार  अवधि  बढ़ाने  का  अच्छा  खासा  ठट्टा  बना  रखा  है  ।  यदि  उनकी  इच्छा

 इसे  जारी  रखने  की  है
 तो  ऐसा  प्रस्ताव  कयों  नहीं  प्रस्तुत  कर  दिया  जिससे  इसको  सुविदित  पुस्तक  में

 स्थायी  रूप  से  स्थान  मिल  जायें  ।

 १९४५०  में  सरदार  पटेल  ने  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करते  समय  कहा  था  कि  इसके  कारण वे

 दो  रातें  सो  नहीं  |  वह  इसको  झ्रापातकालीन स्थिति  के  कारण  से  दो  वर्ष के  लिये  रखने हैं

 परन्तु अब  हर  दो  तीन  वर्ष  बाद  इसकी  wate  बढ़ाई  जाती  हम  नहीं  जानते  इसकी

 क्या  आवश्यकता हैं  ।  अरबो तो  हमारे  प्रधान  मंत्री  भी  साम्यवादियों की  तारीफ  करते  हैं  पहले तो

 इनसे  खतरा  रहता  था  |  में  कहना  चाहता हूं  कि  पुलिस  को  इस  प्रकार  के  अ्रधिकार

 देने  से  वह  स्वतन्त्र हो  जाती  है  ae  बिना  किसी  कारण  किसी  को  भी  गिरफ्तार  कर  लेती

 हमें  इसका  पर्याप्त  अ्रनुभव  हम  इसका  विरोध  करते  हैं  ।

 ही०  ना०  मुकर्जी  में  सभा  को
 बताना  चाहता  हूं  कि  हम

 साम्यवादी  दल  के  सदस्य  सौदा  देश  की  आवश्यकतानुसार  करते  हूं  ।

 करते हें  यह  विधेयक  बड़ा  ही  खतरनाक  विधेयक  है  |  यह  आपातकाल में  लागू

 किया  गया  परन्तु
 wa

 धीरे  धीरे  इसको  इसलिये  स्थायित्व  प्रदान  किया  जा  रहा  है  क्योंकि
 सरकार  राजनैतिक  दलों के  विरुद्ध  काम  में  ला  कर  सत्ता  बनाये  रख  सके

 ।
 में  इसका

 शक्ति  से  विरोध  करता  हूं
 ।

 पिंडित  गो०  go  यह  विधेयक  सभा के  समक्ष  करा  चुका  है  कौर  लगभग  प्रत्येक

 ay
 -  ईस  पर  विचार  किया  गया  जो  उदाहरण  यहां  दिये  में  समझता हूं

 सभा  ने  उन्हें  स्वीकार कर  लिया  है  कौर  यह  भी  उन्होंने  भ्रनुभव  किया  है  कि  इस  विधि को  बड़ी

 सावधानी
 से  प्रयोग  में  लाया गया  है  ।

 इसके  बारे  हमें  सर्वदा  एक  बात  याद  रखनी  चाहिये  कौर  वह  यह  है  कि  हमारे देश  ने  जो

 कुछ  प्रगति  की  हमारी  जो  कुछ  प्रतिष्ठा  अन्य  देशों  में  है  वह  मुख्यता  स्थिर  सरकार  के

 कारण है  |  हम  देश  में  व्यवस्था  रखने  में  भी  सफल  हुये  है  ।  यदि  इन  दोनों में  से

 कोई
 भी  गड़बड़ा गई  तो  जो  कुछ  प्रगति हमने  की  वह  सब  समाप्त  हो  जायेगी  |  |  इसलिये  प्रत्येक

 व्यक्ति  की  स्वतन्त्रता  बनाये  रखने  के  लिये  भ्र ौर  इसका  ध्यान  रखने  के  लियें  कि  किसी  पर  भ्रनावश्यक

 रूप से  नियंत्रण  न  सरकार का  कर्तव्य  हो  जाता है  कि  देश  की  ऐसी  दक्षा  रखें  जिस

 से  समस्त जनता  को  व्यक्तिगत  स्वतन्त्रता  मिल  सके  जो  व्यक्ति  छिपे  रह  कर  जनता  में

 क्षोभ  फैलात ेहैं
 उनको

 एसा  करने  का  अवसर न  मिल  सके
 ।

 कल  मेंने  समाचारपत्रों में  द्रविड  कषगम  में  किये  गये  निर्णय  को  पढ़ा  शौर  हमें पता  है  कि

 कुछ  दिन  पुर्व  रामनाथपुरम में  क्या  ga  इस  प्रकार  की  बातें  ग्राम  भी  हो  रही  कभी  कभी

 हमको  बम  फटने  के  समाचार  मिलते  हैं
 ।  क्या  इन  परिस्थिति

 ों  में

 मूल  अंग्रेजी  में
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 देश  में  शान्ति  बनाये  यदि  एक  भी  मामला  ऐसा  हो  जिसमें  इसका  दुरुपयोग किया  गया  हो
 तो

 हमें  उसका  दुःख  है  ।

 जहां  तक
 केन्द्रीय  सरकार का

 सम्बन्ध
 है  तभी  रादेश  दिये  जाते  हें  जब  में

 व्यक्तिगत

 रूप  में  संतुष्ट  हो  जाता  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  हें  कि  यद्यपि  औपचारिक  रूप

 में  गवाहियां  नहीं ली  जाती  हैं  परन्तु:सभी  मामलों  का  पुनरीक्षण  किया  जाता  है  उनकी  जांच  उच्च

 न्यायालय  का  एक  न्यायाधीश करता  है  |  यदि  न्यायाधीश  ऐसा  carat  देता  है  कि  जिस  व्यक्ति

 के  निरोध के  area
 उसको

 मुक्त  कर  दिया  जाये  तो  उसको  मुक्त  कर  दिया  जाता  है
 ।

 यह  केवल  कार्यपालिका का  काम  नहीं है  ।  इसका  केवल  निर्णय  न्यायपालिका करती  है  ।

 लिये  इसको  कार्यपालिका  द्वारा  मनमाने  ढंग  से  किया  जाने  वाला  काम  नहीं  कहा  जा  सकता है  ।

 मेरे  विचार  से  मुझे  इस  समय  विवाद  भाषण  नहीं  देना  है  ।  हमें  विचार  करने  के

 मिलेंगे  और  हम  शांति  से  उन  पर  विचार  करेंगे  ।  में  सभी  तर्कों को  सुनने  को  तैयार हूं  ।
 अर

 यदि  सभा  यह  चाहेगी  कि  हम  इस  विधेयक  के  बिना  भी  भ्र पनी  प्रगति कर  सकते  wot  वायदे

 पुरे  कर  सकते  हें  तो  हम  निश्चित  रूप  से  सभा  की  राय  पर  विचार  करेंगे ।  परन्तु  मुझे  विश्वास

 है  कि  यह  देश  के  हित  में  नहीं  होगा  कि  इसकी  अवधि  न  बढ़ाई  जाये  ।
 कुछ  समय

 पूर्वे
 हमें

 प्रेस  अधिनियम को  व्ययगत  होने  fear  जिससे  प्रेस  को  स्वतन्त्रता  मिल

 सक े।  उसी  प्रकार  यदि  हमें  संतोष  हो  जाता  है  कि  वर्तमान  परिस्थितियों  में  इसका  रखना

 आवश्यक  नहीं  है  तो  हम  डसे  भी  हटा  देते ।  विधि  की  कठोरता  को  कम  करने  के  लिये  तथा  दण्ड

 पाये  गये  अपराधियों  को  सुख  तथा  सुविधा  से  रखने  के  लिये  हम  कार्यवाही कर  रहे  हैं  प्रौढ़  में  यह

 चाहता  हूं  कि  हमारा  व्यवहार  इस  प्रकार  का  है  कि  हम  किसी  को  दुख  देने  के  लिये

 इसको  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहे  हैं  ग्रसित  इस  उद्देश्य  से  प्रस्तुत  कर  रहे  हें  कि  यह  हमारा  कर्त्तव्य है  कि
 देश की  जनता  को  सुख दे  सकें  ।  यदि  किसी  एक  व्यक्ति की  स्वतन्त्रता हरण  के  कारण  बहुत

 से  व्यक्ति  सुख  सुविधा  से  रह  सकते  हों  तो  हमें  उसके  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  में  हिचकिचाहट

 नहीं  करनी  चाहिये  ।

 प्रशन  यह  है

 निवारक
 निरोध  अघिनियम  १९५०  को  भ्र ग्रे तर  प्रविधि  के  लिये  जारी रखने

 की  व्यवस्था

 ष् वकग्ने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  1.0

 सभा  में  मत  विभाजन
 ।

 पक्ष  में  १५१,  विपक्ष  में  ५०

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 गो०  ब०  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता हूं  ।

 [at  fo  mo  मुकर्जी  तथा  कुछ  सदस्य  सभा  से  बाहर  चले

 संसद  (Haga  विधेयक

 मंत्री  कु०  :
 में  प्रस्ताव करता  हूं  कि  इस  बात  की  घोषणा  करने  वाले

 विधेयक  को  कि  सरकार के  प्रवीन  कुछ  लाभप्रद  पदों  को  धारण  करने  वा  ने  एक  पदों

 करने  के  कारण  संसद्‌  सदस्य  ह  जाने या  होने  के  लिये
 os  नहीं  पुरःस्थापित  करने  की

 भ्र नुम ति दी  जाये  लिट ड

 मूल  wait  में

 भारत  नः  MATATT  भाग  २,  श्रीमान  २,  दिनांक  ५-१२-५७  में  प्रशासित
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 महोदय  :.
 प्रश्न

 यह  है
 :

 इंस  बात  की  ATT AT  करन  वाले  विधेयक  के  कि  सरकार  के  ग्रीन  कुछ

 प्रद  पदों
 को

 धारण  करते  वाले  ऐसे  पदों  को  धारण  करने  के  कारण  संसद  सदस्य  चुने  जानें

 होग  के  लिए  थ  नहीं  पुरःस्थापित  करने की  अनुमति दी  जाये  ह

 प्रस्ताव
 FAT  ।

 tet क्र०  Fo  सेन
 :

 में  विधेयक  को  पुरःस्थापित करता  हूं  ।

 भारतीय  तार
 )  विधेयक

 परिवहन तथा  संचार  मंत्री  लाल  बहादुर
 :  में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 भारतीय  तार  भ्र धि नियम  १८८४  में  अ्रश्रतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 सभा  द्वारा  पारित रूप  विचार  किया  जाये  ी

 इस  विधेयक  का  मूल  उद्देश्य था  कि  इस  समय  प्रचलित  व्यक्तिगत ठेका  पद्धति  टेलीफोन

 विभाग  से  दूर  कर  दी  जाये  कौर  इसके  स्थान  पर  सं विहित  नियमावली बना  दी  जाये  ।  इसको

 सभी  स्वीकार करेंगे  कि  टेलीफोन  लगने  पर  हर  बार  व्यक्तिगत  ठेके  करने  पर  कितना  अनावश्यक

 काम  होता  है  और  देर  होती  है  ।  पुरानी  व्यवस्था  तभी  तक  ठीक थी  जब  टेलीफोन ों को  संख्या

 कम  होती  थी  प्रिया  जब  टेलीफोनों की  व्यवस्था गैर  सरकारी  संस्थायें  करती  थीं  ।

 दोनों  पार्टियों  के  अधिकारों  को  बताकर  व्यक्तिगत  ठेके  देना  ठीक  हो  सकता  था  |  परन्तु  wa

 स्थिति  बदल  गई  है  भ्र  समस्त  टेलीफोन  व्यवस्था  सरकार  प्रधान हो  गई  हे  ।  इसके

 कुछ  वर्षों  से  टेलीफोनों की  संख्या  भी  aga  बढ़  गई  है  कौर  व्यवितगत  ठेकों  की  व्यवस्था  बड़ी

 कठिन  सिद्ध  हो  wid  ।  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहेंगे  कि  ३  मार्च  ex  को  टेलीफोन

 की
 संख्या  RVR, MVE FT Teg 32 ary थी  परन्तु  ३१  मार्च

 १९५७
 को  यह  संख्या  तीन  लाख  से

 भी
 श्रमिक

 हो

 गई  ट
 +

 ।

 महोदय  Tara

 सं विहित  नियमों  के  अधीन  टेलीफोन  व्यवसाय के  विनियमन  के  लिये  भारतीय  तार  अधिनियम

 की  धारा  ७  में  २  जोड़ने  की  व्यवस्था  खण्ड  २  में  है  ।  में  माननीय  सदस्यों  को  बता  देना

 चाहता  हूं  कि  प्रस्तावित  संशोधन  एक्सचेंज ठेकों पर  लागू  नहीं  होगा  ।

 इस  विधेयक  के  खण्ड  ३  में  दिया  गया  है  कि  वर्तमान  व्यवस्था  प्रचलित  शर्तों  पर  भी  चलती

 रहेगी  ।  परन्तु  धीरे-धीरे  बदलेगी  ।  विधेयक  में  ये  उपबन्ध  इसलिये  जोड़े  गये  हें  जिससे  नई

 पद्धति  रखने  में  कोई  कठिनाई न  हो  ।

 विधेयक के  खण्ड  ३  में  एक  महत्वपूर्ण  उपबन्ध  यह  रखा  गया  है  कि  टेलीफोन  प्राधिकारियों

 तथा  उपभोक्ता  में  झगड़ा  होने  पर  मामला  मध्यस्थ  द्वारा  तय  किया  जायेगा  |  ऐसे  मामलों  में  पंचाट

 देने के  लिये  मध्यस्थ  नियुक्त  किया  जायेगा  ।  ऐसी  ara है  कि  इसके  शीघ्र  निर्णय  होंगे  ।  जसा

 कि  मेंने  बताया  प्राधिकारियों तथा  उपभोक्ताओं  में  व्यवस्था  के  लिये
 सं विहित

 नियम  होंगे

 मूत  अंग्रेजी  में



 2ER2 ५  eh  area a  तार  )  जिघेयक

 जो  भी  नियम  सरकार  बनायेगी  वह  सभी  संसद  के  दोनों  सभा  पटलों  पर  रख  दिये  जायेंगे
 ग्रोवर

 उनको  इनमें  परिवर्तन  तथा  रूप  ्य  करने  के  पूर्ण  अधिकार  होंगे  ।

 इस  प्रकार  आपको  पता  लगेगा  यह  विधेयक  ऐसा  है  जिसको  कोई  भी  विरोध  नहीं  करेगा  |

 ौर  जिससे  विभाग  तथा  उपभोक्ता  दोनों  को  A WATE  होगी  ।  में  ora  करता  हूं  कि  विधेयक  को

 सभी  का  समर्थन  प्राप्त  है  ate  बिना  विरोध  के  पारित  किया  जायेगा  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 फेंकनी  दी०  प ०  शर्मा  प्रशासनिक  व्यवस्था  के  इस  विधेयक  से

 हमें  गत  दस  वर्ष  में  टेलीफोन  प्रणाली  द्वारा  किये  गये  कार्यों  का  पता  लगता  है  कि  इसमें  बड़ी  बढ़ोतरी

 में  माननीय  मंत्री  को  सार्वजनिक  टेलीफोन  खोलने  के  लिये  लिखा  करता  था  कौर  मुझे

 प्रसन्नता  है  कि  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  कांगड़ा  जिले  की  दो  पिछड़ी  तहसीलों  में  एक  तहसील  हमी  कपूर

 में  सार्वजनिक  टेलीफोन खुल  गया  है  ।  में  इसके  लियें  उन्हें  बधाई  देता  हूं  कि  वह  देश  की  जनता  को

 आधुनिक  सभ्यता  की  अ्रावश्यक  वस्तु  ।  दे  रहे  हैं  ।  मेरा  भी  यही  विचार  है  कि  पहली  व्यवस्था

 देर  को  थी  कौर  शीघ्रता  से  टेलीफोन  लग  सकेंगे  ।

 में  समझता  हुं  कि  मध्यस्थ  द्वारा  झगड़ों  का  निबटारा  कराने  की  व्यवस्था  बड़ी  ठीक  है

 मुझे  प्रसन्नता  है  कि  सरकार  ने  इस  सिद्धान्त
 को

 इस  विधेयक  में  स्वीकार
 कर  लिया है  ।  में एक

 चेतावनी  देना  चाहता  हूरो  वह  यह  है  कि  मुझे  इस  विधेयक  की  क्रियान्विति में  कुछ  गंगा  है  क्योंकि

 अधिक  तथा  उलझे  ga  नियम  बनेंगे  ।  इसलिये  में  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  प्रत्यायोजित  विधानों

 को  बड़ी  सावधानी  से  बनाया  जाना  चाहियें  |  में  माननीय  मंत्री  से  आशा  करता  हूं  कि  नियम

 बनाने  वाली  प्राधिकारी
 को  इस  प्रकार  के  नियम  बनाने  चाहियें  जिससे  उनमें  कोई  कमियां  न

 रह  |

 अन्त  में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  और  श्राशा  करता हुं  कि  टेलीफोन  उद्योग कौर  *

 बढ़ेगा  |

 fait  afar  सिह  सरहदी  (  )  :  इस  विधेयक के  बारे  मुझे  दो  छोटी  छोटी  बातें

 बतानी  हैं  ।  जहां  तक  इत  विधेयक  की  ग्रा वद यकता  का  सम्बन्ध  इसमें  किसी  को  भी  संदेह  नहीं  है

 कि  यह  आवश्यक  विधेयक है  |  परन्त ुम॑  यह  बताना  चाहता हूं  कि  विधान  में  दावितयों  को

 योजन  के  सिद्धान्त
 को

 रखना  उचित  नहीं  धारा ७  के  खण्ड  (२)  में  सरकार
 को

 दी
 गई

 सरकार  को  पहले  ही  दी  जा  चुकी  हैं  ।  इसलिये  इस  उपबन्ध  को  रखना  ठीक  नहीं  है  ।

 श्री  दी०  चं०  वर्मा  के  समान  मेरा  भो  यही  विचार  है  कि  क्या  खण्ड  ७  ख  को मध्यस्थ  निर्णय

 का  खण्ड  कहना  ठीक  होगा  ?  क्योंकि  मध्यस्थ  भी  सरकार  का  ही  कोई  पदाधिकारी  होगा  शर

 वह  उपभोक्ता  के  हितों  पर  afr  ध्यान  न  रखकर  सरकार  के  हितों पर  ही  अधिक  ध्यान  रखेगा ।

 इसलिये  या  तो  इसमें  यह  व्यवस्था  रखनी  चाहियें  सब्सक्राइबर  को भी  मध्यस्थ  में  जाने  का  अधिकार

 होगा  अथवा  यह  दाऊद  दिये  जायें  कि  सरकार  कर्मचारी  को  निर्णय के  लिये  नियुक्त  करेगी  ।

 मेरा  विचार  है  कि  सरकार  को  ऐसा  संशोधन  प्रस्तुत  कर  देना  चाहिये  कि  तीन  मध्यस्थ

 एक  सब्सक्राइबर का  तथा  दूसरा  टेलीफोन  प्राधिकारियों का  तथा  तीसरा  सरकार  का  जिससे

 उचित  निर्णय  हो  सके  ।

 fot  तौक़ीर  wear  कज (पूरे ८  खन  में  ठेके  की  कठिनाइयों को  समझता हूं  और  नियम

 बनाकर  ठेका  पद्धति  दूर  करने  के  पक्ष  में  हूं  परन्तु  में  यह
 नहीं  समझा  कि  झगड़ों

 को  किस
 प्रकार धनकर

 मल  अंगेजी  मे
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 नाशिर  भरुचा

 निबटाया  सके  ।  मेरा
 अपना  भ्रनुभव  है  कि  में  बहुत  सी  शिकायतें  टेलीफोन

 पदाधिकारियों के  पास  भेजी  जाती  हें  शौर  उन  पर  कोई  ध्यान  नहीं  देता ।

 दूसरी  चीज़  यह  है  कि  टेलीफोन  द्वारा  बात  करने  के  व्यय  की  गणना  करने  की  भी  कोई

 नियमित  व्यवस्था  नहीं  है  ।  .
 मुझे  बम्बई  का  अनुभव  है  ।  वहां भी  टेलीफोन  पर  बात  करने  के

 व्यय  की  गणना  में  लगभग  १,६०,०००  बार  टेलीफोन  का  प्रयोग  करने  कॉल्स की  ग़लती  रहती

 है  ।

 में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  तथाकथित  विवाचक  के  सामने  कोई  व्यक्ति  भी  किसी  मामले

 में  किसी  विवाद  को  भेज  सकता है  ?  उन  विवादों  का  निबटारा किस  प्रकार  feat  जायेगा ?

 खण्ड  ७  में  इसका  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।  यदि  सरकार  टेलीफोन  का  प्रयोग  करने

 के  साथ  न्याय  करना  चाहती  तो  उसे  इस  तथाकथित  विवाचक  के  सारे

 देश  में  टेलीफोन  न्यायाधिकरण ों  की  भी  स्थापना  करनी  चाहिये  ।  ग्रोवर  उन  न्यायाधिकरण ों  में  प्रत्येक

 व्यक्ति  को  शिकायत  करने  का  अधिकार  होना  चाहिये  |

 इस  व्यवस्था  अभाव  में  टेलीफोन  ——aieai— F ay are के  साथ  न्याय  नहीं  किया  जा

 और  सरकार  को  इसमें  परिवर्तन  करना  चाहिये  ।

 पंडित  ठा  हुर  दास  atta  जनाब  डिप्टी  स्पीकर  साहब  महोदय  )

 जहां  तक  इस  बिल  )  का  तालुक  है  यह  बिल  हाउस  के  सामने एक  दिन  भी  ज्यादा

 जल्दी नहीं  कराया  है  इसकी  सख्त  जरूरत  थी  प्रौढे  इस  वास्त  जहां  तक  इस  बिल के  उसूल

 का  सवाल  है  मेरे  खयाल  मैं  सारा  हाउस  इसको  वैलकम  )  करेगा  कौर  वैलकम ही

 नहीं  बल्कि  हम  सब  को  एक  किस्म  का  प्राइड  मालूम  होता  है  जब  कि  हम  देखते

 हैं कि  हमारे  देश  में  टेलीफोन का  सिस्टम  रोज  सरोज  तरक्की  पकड़ता  जा  रहा

 है  कौर  ऐसे  बहुत  सारे  सेंटर्स  जो  कि  पहले  श्रनकनेक्टेड  )  थे  oa  कनेक्ट होते

 जा  रहे  यह  निहायत  खुशी  की  बात  है  कि  देश  के  अन्दर  ऐसा  टेलीफोन का  जाल  बिछ

 जाये  कि  जिससे  लोगों  को  इस  तरह  के  कम्युनिकेशन  म  हर  तरह
 की  सहूलियत

 हासिल हो  ।  लेकिन  यह  कुदरती  बात  है  कि  जहां  इतनी  सहूलियत  हासिल  होंगी  तो  उनके

 काम इन्तिज़ाम में  और  ड्यूज़  के  कलेक्शन  में  बहुत  सी  दिक्कतें  पैदा  होंगी
 ।

 करने  का  वही  तरीका  जारी  रहता  है  जो  कि  arse  है  तो  इमकाम  यह  है  कि  सरकार  को  अफसरों

 at  प्रदा लतों  की  बहुत  ज्यादा  तादाद  बढ़ानी  होगी  जिनके  पास  कि  कम्प्लीट

 जायेंगे  प्रौर जे  कि  उनका  फैसला  करेंगी  कौर  तना जात  का  फैसला  करने  में  भी  काफी

 इसलिये में  निहायत  खुशी  से  यह  aa  करता  हूं  कि  इस  बिल  में  यह  उसूल  रखा  गया  है  कि

 स्टेट्यूटरी  रूल्स  के  ज़रिये  झगड़ों  का  फैसला  होगा  |  यह  बड़ा  मु  कदम

 है  ।  इसमें  कोई  झाक  नहीं  कि  जो  श्राथारिटी  इन  स्टेट्यूटरी रूल्स  को  बनायेगी  वहीं  एक  तरह

 से  इस  सारे  सिस्टम  को  चलाने  वाली  होगी  ।  शर  इस  तरह  से  जो  दूसरे  लोग  यूज़

 करते  हें  उनके  ऊपर  एक  तरह  की  फौकियत  रखेंगी  |  इसमें  कोई  शक  नहीं  कि  जी  रूल्स  बनाये

 जायेंगे  वह  एक  महीने तक  हाउस  की  मेज  पर  रखे  जायेंगे  ।  लेकिन  हम  देखते

 हैं कि  जो  रूल  बनने  हैं  उनमें  बहुत  कम  तबदीली  होती  है
 ।

 उनकी  तरफ  हाउस  में  कोई  ज्यादा

 तवज्जह  नहीं  देता  श्र  न  उनमें  इंटरेस्ट  लेता  है  कौर  न  कोई  उनमें  तबदीली  कराने  की

 कोशिश  करता  है  ।
 जो  इंडिविजुअल यूजर्स  ग्राहक  )  हें  उनको

 न  इतना इत्म  होता  है

 और  न  उनकी  इतनी  पहुंच  होती  है  कि  वे  जान  सकें कि  उन
 रूल्स

 के  जरिये  किस  तरह की  दिक्कत
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 या  सहूलियत  पैदा  होगी  ।  उनके  लिये  इसको  फोरसी  से  करना  मुश्किल होता  है  |

 तो  एक  हाउस  में  बिल  पति  होते  के  बाए  रुत  में  aga  कम  तबदीली  होते  की  गूँजा इ  छ

 रहती है  ।  इसलिये जो  अथारिटी  इन  wee  को  बनायें  उसकी  खिदमत  में  में  यह

 करना  चाहता  हूं  कि  वह  पबलिक  की  सहूलियत का  पुरा  पुरा  खयाल रखे  a  ऐसे  रूल्स

 बनाये  कि  जिसमें  cafes
 को  किसी  किस्म

 डिस्सेटिसिफेक्शन
 या  डिसकम्फर्ट

 )  पेदा  नहों  ।

 इस  बिल  के  भ्रमर  इस  बात  की  सहूलियत  कौर  रखी  गयी  है  ।  ऐसी  हालत  में  कि  जिनके

 श्रीधर  हायरिंग  कांट्रेक्ट  पर  लेने  का  करना  मुफीद हो  वहां  उसके  लिये
 गवर्नमेंट

 ने  पावर्स  रखी  जहां  दोनों  तरीकों  के  वास्ते  हायरिंग  कांट्रेक्ट  मुफीद  वहां  ऐसी

 पावर्स  का  कायम  रखना  अच्छी  बात  है  गवर्नमेंट  को  यह  पेवसी  रखनी  चाहिये  |  जो  ट्रांजीशनल

 पीरियड  )  है  उसके  वास्ते  भी  प्रावीजन  होगी  ।

 जब  में  दफा  ३  की  तरफ  भ्राता  हूं  तो  में
 ७  To  के  वास्ते  श्रानरेबिल  मिनिस्टर  साहब

 को  मुबारकबाद  देता  हूं  कि  उन्होंने  एक  बहुत  अच्छा  उसूल  कायम रखा  ।  उन्होंने  रूत्स  के  ज़रिये

 जो  पुराने  कांट्रेक्ट  हैं  उनको  नल  एंड  वाइड  करार  नहीं  दिया  है  wk  न  rater

 कांट्रेक्ट नें  दूसरे  फरीक  के  मुकाबले  कानून  के  जरिये  एकतरफा  तबदीली  करने  का  कोई  फायदा

 हासिल  किया गया  है  ।  बड़ी  खुशी  की  बात  है  कि  उनके  जितने  हुकूक  थे  वे  सब  कायम  हें  कौर  गवर्नमेंट

 wed  के  जरिये  उनको  मुसतरद  नहीं  करना  चाहती  ।  लेकिन  जब  में  दफा  ७  बी०  की  तरफ

 हं  तो  उसमें  यह  दिया  गया  है  कि  झगड़ों  का  फैसला  अदालत  से  नहीं  बल्कि  झ्ारथ्ट्रिन

 से  होगा ।  लेकिन  यह  areficary  अजीब  सा  है  |  जेसा  कि  मुझसे  पहले  दो  साहिबान  ने

 फिल वाकया जो  सबसे  पहले  मुझे  स्ट्राइक  हुई  वह  यह  कि  यह  एकतरफा  श्रारशिट्रेशन  है  ।

 भ्रारबिटरेशन  श्राम  तौर  पर  दो  या  दो  से  ज्यादा  फरीक  होते  हैं  भ्रारबिट्रेशन  की  atta  नहीं

 और  उसमें  casa  ऐक्ट  अधिनियम  के  शर  दूसरे  कानून  के  प्रौतीज्योर
 )

 जाता है

 नहीं  होते  जिसके  मानी  यह  हैं  कि  आरबिट्रेशन  में  अदालत  के  मुकाबले  ज्यादा  अच्छा  इन्साफ  मिल

 |

 [  meat  महोदय  पीठासीन  हुए  |

 लेकिन यह  आरबिट्रेशन  फ़रीक़ैन  की  मरजी  से  होता  इसके  शानदार जो  प्राचीन रखा  गया  है

 में  नहीं  जनता  कि  उसक  बारे  में  बया  रूल  बनेगा  ।  इसमें  जो  लिखा  गया  है  उसके  दो  नतीजे  निकलते

 एक  तो  यह  कि  ऐसे  रूल्स  बने  कि  eee  के  मुक़र्रर  करने  में  दूसरे  फरीक  को  भी  मौका
 ~

 दिया  जाये  दोनों  फरीक  की  मरजी  से  आरबिट्रेटर  मुक़र्रर  किया  जाये  या  चुना  जाये
 |  इसी

 कोई  ऐतराज  नहीं  हो  सकता  कि  गवर्नमेंट  करारा  क  मुक़र्रर  कर  दे  लभ  fe  दूसरे फरीक  की  भी

 मरजी  गयी  हो  ।  गवर्नमेंट  रामकरण  करने  से  कोई  नहीं  पड़ता  |  लेकिन  श्रार्रा

 जो  मुक़र्रर  होना  चाहिये  वह  ऐसा  शख्स  हो  जिसको  कि  दोनों  फरीक  कबूल  करें  ।  लेकिन जब  मैं  इसको

 पढ़ता  हूं  जहां  लफ्ज  | ह है जनरली  )  है  वहां  में  समझता  हुं  कि  यह  डर  ठीक  है  जो

 मेरे  दोस्त  ने  ज़ाहिर  किया  है  कि  यह  झ्रारबिट्रेटर  शायद  गवर्नमेंट  का  नौकर  या  अफसर  होगा  क्योंकि

 सब  केसेज  के  वास्ते  एक  ही  को  मुक़र्रर  किया  जायेंगी  तो  वह  उन  अद्खास की मरजी से की  मरजी  से

 तो मुकर  नहीं  होगा  जो  इन  डिस्प्यूट्स  के  फरीक  होंगे  ।  जहां  तक

 का  सवाल  है  यह  मुमकिन  है  कि  गवर्नमेंट  ऐसा  रूल  बना  दे  कि  दूसरे  फरीक  की
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 ठाकुर  दास

 मरजी  भी  मालूम  कर  ली  जाये  कौर  यकीनन  ऐ  सा  किया  जायेगा

 '

 लेकिन  जब  में  पढ़ता हूं

 तो  मुझे  डर  पैदा  होता  है  कि  गवर्नमेंट  एक  श्रारजिट्रेटर  मुक़र्रर  कर  देगी  जो  झाम  तौर  पर  इन  झगड़ों

 का  फैसला  किया  करेगा  |  उसको  श्रारबिट्रेटर कैसे  कहा  जा  सकता है  ।  वह  तो  गवर्नमेंट  का

 होगा  उसको  आरबिट्रेटर  का  नाम  क्यों  दिया  जाता  है  ।  आरबिट्रेशन का  तो  यह  मतलब  है

 कि  दूसरे  फरीक  को  भी  यह  यकीन  हो  कि  उसके  साथ  इन्साफ  होता  है  |
 यह  उस  हालत में  मुमकिन

 नहीं  हो  सकता  जब  कि  ड्राप  एक  मुक़र्रर  कर  दें  कौर  वह  असल  करे  |  आप  उसको

 fadex  का  नाम  क्यों  देते हे  ।

 करेगा  ।  में  अदब  से  श्रेय  करूंगा  कि  जहां  कांट्रेक्ट्स  का  सवाल  है  यह  रूल  ठीक  नहीं  आपके

 पांस  सारे  अख्तियार  चीज़ें  करने  का  भ्रख्तियार  है भ्र ौर  जो  कुछ  श्राप  करना  चाहें  उसका

 अख्तियार है  |  जो  कि  किसी  मामले  में  खुद  फरीक  हो  अपनी  तरफ  से  अकेले  श्रारः्ट्रटिर  कसे

 9.0  कर  सकता है  |  जहां तक  कॉन्ट्रैक्ट्स  का  सवाल  है  यह  उसूल  गलत  है  कि  गवर्नमेंट  अकेले

 अपनी  तरफ  से  शझ्ारबिट्रटर  मुकरंर कर  दे  ॥  में  जानता  हूं  कि  गवर्नमेंट  के  कांट्रेक्ट  स  में  ऐसे

 उसूल  होते  हैं  |  लेकिन  भ्रमर  कोई  शख्स  ५  सामने  बोल  नहीं  सकता तो  उसके  बारे में  धाप

 जैसा  चाहें  प्नारबिट्रटर  कर  सकते  हें  फैसला  कर  सकते  लेकिन यह  मुनासिब  नहीं

 हिन्दुस्तान  में  श्रारबिट्रेशेन  का  लफ्ज  एक  खास  मतलब  रखता  है  पंचों  में  कहावत  है  कि  पंच

 परमेश्वर होता  है  ।  इसलिये  में  चाहता  हूं  कि  ऐसे  अ र  बनाये  जायें  कि  दोनों  की  मरजी  से  आरबिट्रेटर

 मुकेश  होगा  झगर  श्राप  ऐसे  रूल्स  बना  दें
 तो

 लोगों  को  गवर्नमेंट  में  बहुत  कानफिडेंस  होगा

 बड़ा  सेटिस्फेक्शन  )  होगा ।  में  अदब से  aa  करना  चाहता  हूं  कि  गो  कि  यह  एक  नान

 कंट्रोवर्सी  )  बिल  है  लेकिन  इसके  अन्दर  यह  तरमीम  कर  दी जाये

 इसके  साथ
 ही  में  एक  मजीद  करना  चाहता  हूं  जो  कि  इसके  है  ।  वह  डिस्पुट

 के  बारे  में  नहीं  है  ।
 में  उम्मीद  करता हूं  कि  अ्रफस रान . रूल्ज़ ea  को  बनाते  पब्लिक

 की
 ज्यादा

 से
 ज्यादा  कनवीनियन्स  )  कौर  उस  के  मफ़ाद  का  ख्याल  रखेंगे

 |  हम  देखते

 हैं  कि  बाज  औकात पब्लिक  में  बजा  ae  जायज़  शिकायत  पैदा  होती  हैं  ।  क्या  हम  नहीं  जानते

 कि
 कई  वार  ऐसा  होता  है  कि  लाइन  खुली  पड़ी  है  लेकिन  जवाब  दिया  जाता  है  कि  लाइन  खराब  है

 |

 किसी
 को

 तंग  करने  के  लिये  भी  ऐसा  किया  जाता  है  कौर  जब  कोई  दूसरा  उस  लाइन  को  यूज़  करना

 यह  भी  देखा  गया  है  कि  area  को  एक  बड़े  श्रारबिट्ररी
 तरीके  से

 गिना  जाता  है

 कोई  भी  इस  सिलसिले  में  की  गई  शिकायतों  को  सुनने  को  तैयार  नहीं  होता
 ।  टेलीफोन की

 दुरुस्त  करवाने  के  लिये  पांच  ares  करनी  पड़ती  है  लेकिन  फिर  भी  उस  को  दुरूस्त  नहीं  किया

 जाता  इस  में  कई  कई  दिन  लग  जाते  हें  ।  यह  मुनासिब  है  कि  जिस  का  टैलिफोन  दुरस्त
 न  हो

 उसको  मुआवजा दिया  जाय  क्योंकि  किराया  तो  श्राप  पुरे  महीने  का  लेत ेहें  इसलिये  कोई  वजह

 नहीं है  कि  टेलिफ़ोन वक्‍त  पर  दुरुस्त  नहों  ।

 इसलिये ae
 ज़रूरी

 है  कि  गवर्नमेंट  कुछ  कम्पलेंट्स  आफ़िसरज़

 मुकर्रर  करे  भ्र  वे  afar  ्रारबिट्ररी  तबियत के  न  हों--वे जा  कर  कम्पलेंट्स  की  देखें

 सुनें  कौर सही  फ़ैसला  जब तक  यह  नहीं  होगा  तब  तक  इस  सिस्टम के  नकायस से  पब्लिक

 को  शिकायत  रहेगी  कौर  वह  समझती  रहेगी  कि  तो  बन  गये  लेकिन हम  बेबस  न्यूज  करना

 चाहता  हूं  कि  इस  डेमोक्रेसी  के
 ज़माने

 में  किसी
 भी

 आदमी
 को

 यह
 फील  करने

 का
 मौका

 नहीं  होना  चाहिये  कि  गवर्नमेंट के  डिपार्टमेंट्स  में  ऐसा  एडमिनिस्ट्रेशन  )  होता है  कि  पब्लिक
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 की  शिकायत  की  समायत नहीं  होती  है  |  जब  श्राप  नये  कायदे  बनाने  लगें  तो  ऐसा  बन्दो  बस्त

 करें  जिससे
 कि

 लोगों  की  शिकायत  की  सुनवाई  होने  लगे  और  इस  सिलसिले  में  जो  झगड़े  हों  उन

 का  फ़ैसला  इत्मीनान  शर  इन्साफ़ के  साथ  हो  ।  भ्रमर  इन  दो  उसूलों  को  कायम  तो

 इसमें  कोई
 शक  नहीं  कि

 पब्लिक  बाप
 की  बढ़ती  हुई  एक्टिविटीज  को  वैलकम

 करेगी  ।

 fan

 श्री  द्य  सि०  सहगल (7  जगीर  )
 :  we  जो  इंडियन  टेलीग्राफ  )

 भारतीय  तार  १४५७  इस  सदन  के  सामने  पेश  किया  गया  है

 उसका
 में  स्वागत  करता  ह  ।  लेकिन  इसके साथ  ही  इसके  स्टेटमेंट प्राण  आ  बजेक्ट्स  एंड  रिलीज

 उस तथा  कारणों  का  विवरण )  दे  बारे  में  अपने  कुछ  विचार  रखना  चाहता हूं

 के  लास्ट  पैराग्राफ़ में  श्राप  देखेंगे  कि  आ्रारश्ट्रंटर  थि  करने  का  सारा  अधिकार

 सरकार  को  रहेगा  में  कहना  चाहता  हूं  कि  वह  इस  अधिकार  को  जरूर  रखे  लेकिन  इसके  लिये

 डिस्ट्रिक्ट  ऐंड  सैन्य जज  के  रेंक  तथा  सत्र  न्यायाधीश की  प्रतिभा )  के  किसी  आदमी को

 मुकर्रर किया  जाय  ।  में  समझता  हूं  कि  हमारे  यहां  जो  ला-कोर्स  उन  की  काफ़ी  इज्जत  है

 दूसरे  देवों के  लोग  भी  उनको  बड़े  मान  की  दृष्टि  से  देखते  हैं  |  अगर  श्राप  डिस्ट्रिक्ट  एंड  सेशन्स  जज

 को  शभ्रारध्ट्रटर  मुक़र्रर
 at

 तो  किसी  को  भी  शझ्रापत्ति
 न

 होगी  टेलिग्राफ  भ्रथारिटीज़  को

 गौर  न  इस्तेमाल  करने  वालों--सब्स्क्राइबज़  —ay  ।  स्टैचुटरी  बनाते

 इस  बात  का  ज़रूर  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  वे  जन-हित के  लिये  लोगों  के  लिये  हों  प्रौढ़

 उसके  मायने--उसके  श्री--इस  तरह  से  न  लगा  लिये  जायें  जिससे  जनता  का  हो  सके  ।

 इसलिये  में  चाहूंगा  कि  श्राप  इन  रूल्स  को  इस  तरह  से  बनाइये  कि  कोई  भी  शझ्रादमी  किसी  तरह

 की  आपत्ति  त  कर  सके  |

 जहां  तक  शिकायतों का  ताल्लुक  है  में  इस  हाउस  के  सामने  ज्यादा  कुछ  नहीं  कहना  चाहता

 हूं  लेकिन  जेसा  कि  मेरे  मित्र  भागंव  जी  ने  कहा  है  यह  बात  बिल्कुल ठीक  है  कि  कभी  कभी  जब  हम

 उन  को  बुलात ेहैं  या  कम्पलेंट  करते  हें  तो  जिस  तरह  से  कम्पलेंट  सुनी  जानी  चाहिये  उस  तरह से

 नहीं  सुनी  जाती  है  ।  ऐसा  तजुर्बा  शायद  इस  हाउस  के  कई  लोगों  को  होगा  ।  यह  हो  सकता है  कि

 कार्य  ज्यादा  हो  लेकिन  झगर  हम  वहां  पर  कोई  कम्लेंट्स  भ्राफ़िसर बिठा देते हैं बिठा  देते  हें  तो  उसका  यह  कत्तव्य

 हो  जाता  है  कि  वह  लिखें कि  किस  नम्बर  की  कम्पलीट  है  प्रौढ़  फिर  यह  दरयाफ़त करे  कि  वह  कम्पलेंट

 दर  ठीक  है  या  नहीं  ।  जितनी भी  हमारी  कालज  होती  उनके  बारे  में  हमें  पुरा  इत्मिनान

 होना  चाहिये  कौर  नगर  उसके  बारे  में  किसी  किस्म  का  एतराज़  हो  तो  कम्पलेंट्स  ग्राफ़िक्स का

 यह  कत्तव्य है  कि  वह  उस  को  दुरस्त  करने  की  कोशिश  करे

 जो  कन्डिशनर
 )  इस  हैं

 उनको
 ठीक  तरह  से  कंट्रोल  करने  के  लिये  ही  इस  बिल

 के  ज़रिये  इंडियन  टेलीग्राफ एक्ट  १८८४  के  सैक् दान  ७  में  तरमीम  की  जा  रही  है  ।
 हमारे  लिये  यह

 बहुत  ज़रूरी  है  कि  जिन  छोटी  छोटी  बातों  पर  लोगों  को  एतराज  होता  है  वे  न  होने  पायें  ।  मंत्री

 महोदय  इस  बात  का  अच्छी  तरह  से  ख्याल  करें  ।  जबकि  हम  म  टेलीफोन  सिस्टम  को  इतना

 बढ़ा रहें  है  तो  हमें  यह  भी  देखना  चाहिये  कि  छोटी  छोटी  कम्पलेंट्स  की  सुनवाई  हो  सके  कौर  उन  को

 दूर  करने  की  कोश्लिया की  जाय  |

 इन  wal  के  साथ  में  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  ।
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 1  श्रीमती इला  पालचौघरी  )  में
 पंडित

 ठाकुर  दास  भार्गव  की  इस  बात  से  सहमत

 हूं  कि  केवल  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  विवाचक  की  नियुक्ति  टेलीफोन  का  प्रयोग  करने  वाली

 जनता  के  प्रति  न्यायपूर्ण  नहीं  होगा
 ।

 विवाचक  की  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  टेलीफोन-ग्राहकों  को

 भी  कुछ  शक्तियां  देनी  चाहिये  कि  वे  भ्र पनी  राय  व्यक्त  कर  सकें  ।  तराशा  है  कि  सरकार  इस  पर  विचार

 करेगी ।

 दूसरी  चीज़  यह  है  कि  देश  के  दूरस्थ  भागों  में  यदि  कोई  घुटना  हो  जाती  है  तो  उसकी

 सूचना  पाने  का  एक  ही  साधन  है  वहां  का  कॉल-बाक्स  |  स्वरूप गंज  हाट  में  एक  कॉल-बाक्स

 बनाया  जाये  ।  वहां  काफी  दुर्घटनायें  होती  रहती  हैं  ।

 सरकार  ने  बंगलौर  टेलीफोन  में  ५ ग्रन्थ  लोगों  को  कार्य  करने  का  waar  दिया  है  ।

 उन्हें  शर  प्रतीक  अवसर  देने  चाहियें  ।

 टेलीफोन  सामान्य  जनता  के  लिये  कल्याणप्रद  लेकिन  साथ  ही  हमें  टेलीफोन  परिचालकों

 के  कल्याण  को  भी  ध्यान  में  रखना  चाहिये  ।  छोटे-मोटे जिलों  के  नगरों  में  उनकी दशा  बड़ी

 है  ।  उनके  कमरे  भी  बड़े  गन्दे  रहते  हें  ।  माननीय  मंत्री  को  किसी  दिन  ग्रां खों  से

 उनकी  दशा  देखनी  चाहिये  ॥

 में  इस  विधेयक  का  aria  करती  हूं  ।

 श्री  स०  चल  सामन्त
 में  भी  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं

 ।
 मेरा

 अनुरोध  है  कि  माननीय  मंत्री  विवाचक  सम्बन्धी  खण्ड  की  एक  बार  सावधानी  से  कर
 लें

 ।

 मुझे  विधेयक  केਂ  oer  भागों  पर  कोई  प्राप़्ति  नहीं  है  ।  टेलीफोनों केਂ  प्रसार  के  साथ ही  साथ

 सामान्य  जनता  की  शिकायतें  भी  में  चाहता  हूं  कि  उन  शिकायतों  को  तत्सम्बन्धी कार्यालयों

 में  दल  कर  के  विवाचक  के  पास  भेज  दिया  जाये  ।

 हम  इस  व्यवस्था को  सब-डिवीजनल  नगरों  तक  विस्तृत  कर  रहे  हें  ।  भ्रच्छे  उपकरणों  के

 में  वे  शायद  प्रच्छी  तरह  कार्य  न  कर  फिर  भी  सामान्य  जनता  को  जो  सुविधा  दी  जा

 सकती दी  जाये  ।

 माननीय  मंत्री  को  टेलीग्राफ  टेलीफोन  सर्किलों केਂ  क्षेत्राधिकार ों  की  जांच  करनी  चाहिये

 कहीं  कहीं  एक  ही  स्थान  पर  विभिन्न  टेलीग्राफ  सिलों  का  प्रशासन  रहता  है  ।  इससे  कई

 नाइयां पैदा  होती  हैं  ।

 श्री  घोषाल
 पश्चिमी

 बंगाल  में
 टेलीफोन

 सेक्शन  की  त्रुटियाँ  सर्वविदित
 —
 ट  ।

 वहां  की  जनता  को  उचित  सुविधायें  नहीं  मिलतीं  ।  प्राय-बाघ  घण्टे  तक  मेहनत  करने  के

 बाद  टेलीफोन  का  ठीक  सम्बन्ध  )  नहीं  मिल  पाता  है  ।  इसका  कारण  यह  बताया

 जाता  है  कि  टेलीफोन  परिचालकों  पर  काम  का  दबाव  बहुत  प्रतीक  रहता  है  कौर  ये  विलम्ब  इसीलिये

 होते हैं  ।

 कभी-कभी तो  टेलीफोन  बिगड़  जाने  की  सुचना  देने  के  १५-२०  दिनों  बाद
 तक  भी

 उसे

 ठीक  नहीं  किया  जाता  ।  यह  त्रुटिपूर्ण  प्रक्रिया  के  कारण  ही  होता  है
 ।  प्रक्रिया

 को  सरल
 बनाना

 चाहिये  ।

 मूल  भेजी  में
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 खण्ड  २(१)  ate  में  कहा  गया  है  कि  यदि  टेलीफोन-ग्राहक ठेके  के  अनुसार

 ७  पुरे  नहों  करेंगे  तो  उन्हें  हर्जाना  देना  इसमें  से  उन  लोगों  को  विमुक्त  कर  देना

 चाहिये  जो  यथासमय  सूचित  कर  दें  ।

 में  विवाचक  की  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  पंडित  ठाकुर  दास  भागने  के  विचारों  से  सहमत  हूं
 ।

 माननीय  मंत्री  को  पश्चिमी  बंगाल  उन  क्षेत्रों  के  टेलीफोन-प्राहकों  कष्टों की  जांच

 way  करनी  चाहिये  जहां  स्वयंचालित  टेलीफोनों  की  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 fat  थाना  पिल्ले  )  :  वर्तमान  ठेके  की  इस  व्यवस्था  में  टेलीफोन-ग्राहकों  को

 तो  कोई  अधिकार दिये  ही  नहीं गये  उनका  काम  तो  केवल  भुगतान  करना  कष्ट  भुगतना

 ही

 टेलीफोन  परिचालक  तो  दुर्व्यवस्था  का  कारण  यही  बता  देते  हं  कि  उन  पर  काम का

 दबाव  काफी  प्रतीक  है  ।  परिचालकों  द्वारा  चालित  टेलीफोन  व्यवस्था  में  ग्राहकों  को

 are  भी  अधिक  उठाने  पड़ते  हैं  ।

 मेरा  सरकार  से  यही  च्  है  कि  स्वयंचालित  टेलीफोन  व्यवस्था  ही  यथासंभव  सब  स्थानों

 पर  रखी  जाये  ।

 परिचालकों  की  कठिनाइयों  के  दूसरे  पक्ष
 को

 भी  हमें  नहीं  भुलाना  कहीं-कहीं  वे
 बड़ी  मौज  भी  करते  चि, र  कार्य  की  are  ध्यान  भी  नहीं  देते  ।  उनके  अधिकारी  कार्मिक

 संघीय  भावना  केਂ  उनसे  डरते  हैं  ।  उनको  वेतन  काफी  मिलता  है  ।  कभी-कभी वे  जनता

 के
 साथ  दुर्व्यवहार  भी  करते हैं  ।

 ट्रंक  कालों  के  लिये  हमें  कोई  विधि  निकालनी  चाहिये  ।  कभी-कभी  स्थानों  के  नास  भी

 परिचालक  नहीं  समझ  पाते हैं  ।  wear  यदि  विभिन्न  प्रदेशों  के  लिये  विभिन्न  aa  निरीक्षित

 कर  दिये  जायें  ।  इसमें  परिचालकगण  अक्सर  गलतियां  करते  उनको  वेतन  और

 सुविधायें देने  के  पक्ष  में  लेकिन  उनमें  ग्रनुशासन भी  रहना  चाहिये

 विधेयक  में  यह  व्यवस्था  भी  ठीक  नहीं  है  कि  सामग्री  की  रक्षा  का  भार  ग्राहकों  पर
 रहेगा

 ।

 उनकी  रक्षा  का  भार  पुलिस  सरकार  पर  ही  रहना  चाहिये  ।

 श्री  भवत  दर्शन  )  :  अध्यक्ष  इस  विंमान  विधेयक  का  स्वागत  सेन

 करते  हुए  मुझे  संक्षेप में  दो  तीन  बातों  की  इस  सदन  का  माननीय  मंत्री  महोदय

 ध्यान  आकर्षित करना  है

 पहली  बात  तो  यह  है  कि  इसका  मूल  अधिनियम सन्‌  @aah  में  बना  था  और  चंकी  उसको

 बने
 बहुत  काफी  समय  गुजर  चुका  है  तो  क्यों  न  एक  बार  बैठ  करके  उसके  सम्बन्ध  में  अच्छी

 प्रकार  से  विचार  कर  लिया  जाये  कौर  इस  तरह  के  छोटे-मोटे  संशोधन  जो  बार-बार  प्रति  वर्ष

 लाये  जाते  उन  सबको  एक  बार  ही  करके  नये  सिरे  से  एक  नया  पूर्ण  अ्रघिनियम  बना

 दिया  क्योंकि  ऐसा  होने  से  जनता  को  भी  सुविधा  होगी  ।

 दूसरी  बात  जो  मुझे  कहनी  है  वह  इस  विधेयक  की  धारा ७  से  सम्बन्ध  रखती  है

 ate  जिसमें  कि  झर्बिटरेटर की  व्यवस्था की  गई  है
 ।

 उस  मर  बोलते  पंडित  दाहर

 दास

 e

 मल  ग्रेजी  में
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 भक्त

 ने  ठीक  ही  यह  बात  कहीं
 कि

 उसमें  ग्राहकों की  सुविधा  का  भी  ध्यान  रखा  जाना  afer

 उसमें  इस  बात  का  खाल  नहीं  रक्खा  गया है
 कि  जो  ग्राहक  लोग  हू  उनकी  सुविधा  का  भी  ध्यान

 रखें  ।  में  इस  सम्बन्ध  में  यह  सुझाव  देना  चाहता  हुं  कि  सभी  बड़े  नगरों  में  टेलीफोन  एडवाइजरी

 पहले  से  बनी  हुई  हैऔर  उनमें  ग्राहकों के  प्रतिनिधि  अच्छी

 में  मौजूद  हूँ  मंत्री  महोदय  मेरे  इस  सुझाव  पर  विचार  करें  कि  इन  टेलीग्राफ

 ज़री  कमेटीज के  परामर्श  से  इन  श्राबिटरेटस  की  नियुक्ति  हो  तो  में  समझता  हूं  कि  इससे  जनता

 काफी  सन्तोष  होगा  |

 तीसरी  बात  जो  में  यहां  पर  रखना  चाहता  हूं  वह  यह  है
 कि

 यद्यपि  मंत्री  महोदय  ने  बतलाया
 कि

 में  इस  समय  टेलीफोनों  की  संख्या  लगभग  ३  लाख  के  पहुंच  चुकी  है  कौर  यह  बहुत  श्रच्छी

 प्रगति  का  सूचक  है  और  इसके  लिये  विभाग  को  जितनी  भी  बधाई  वे  देना  चाहें  दें  त्र  वहू

 qa  होगी  लेकिन  इस  सम्बन्ध  में  खास  तौर  से  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  aga  सी  शिकायतें we

 ने
 की

 हैं  उनको  में  अपने  दृष्टिकोण  से  रखते  हुए  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  बड़े  बड़े  शहरों

 अ  जो  हजारों  टेलीफोन  लग  रहे  उनके  लगनें  के  साथ  साथ  जो  दूर  दूर  बहुत  से  ऐसे  इलाके  बने

 हें  जहां  कि  नये  जीवन  का  विकास हो  रहा  उनका  भी  ख़याल  रखा  जाना  बहुत  उपयुक्त

 है  ।  उत्तर  प्रदेश  का  हमारा  इतना  बड़ा  प्रान्त  है  लेकिन  वहां  पर  प्रभी  तक  शायद  २०,  २२

 तहसीलें ऐसी  तहसील  हेडक्वार्टर्स  जहां  पर  सबड्विज़नल  आफिसर  की  अदालत  जहां  पर

 है  ate  जहां  पर  इंटरमीडिएट  कालिज  लेकिन  वहां  पर  कोई  तारघर  नहीं

 फोन  का  तो  कहना  ही  क्या  है  ।  इसलिये  इस  बात  का  भी  ध्यान  रखा  जाय  कि  नये-नये

 gare  जिनका  कि  विकास हो  रहा  है  कौर  नये  केन्द्र  विकसित  हो  रहे  वहां  टेलीग्राफ  श्नाफिस

 टेलीफोन
 की  सुविधा  भी  देने  की  और  ध्यान  दिया  जाये  |

 इन  दादो ंके  साथ में  इस  विधेयक  का  सेन  करता हुं  ।

 रणवीर  सिह
 :

 में  इस  विभाग  की  शिकायत  नहीं  करना  चाहता  |

 इस  विभाग  का  नियंत्रण  केन्द्रीय  सरकार  करती  है  ।  हम  उस  दिन  की  राह  तक  रहे  हैं

 जब  कि  देश  के  सभी  गांवों  में  भी  टेलीफोन  पहुंच  जायेगा  ।  हमारी  ८०  प्रतिशत  जनता  गावों

 में  ही  रहती है  ।

 श्री  भक्त  ददन  ने  कभी-प्रभी कहा  है  कि  देवा  में  कृषि  का  उत्पादन  कम  होने  का  एक  कारण

 यह भी  है
 कि

 देहाती  बाजारों  में  टेलीफोन  न  होने  के  कारण  किसानों को  उचित  मूल्य  नहीं  मिल

 ।  वहां  ट्लीफीन  लग  जाने  उनको  उत्पादन  बढ़ाने  को  प्रेरणा  मिलेगी  ।

 माननीय  मंत्री  को  इसकी  जांच  करनी  चाहिये  ।

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री
 :

 में  इस  बात  के  लिये  सभा  का  नूतन  हूं  कि  सभी ने  इस
 यक

 का  स्वागत किया  है  ।  में  केवल  उन  दे  विषयों  के  सम्बन्ध  में  ही  कुछ  कहूंगा  जिनके  बारे

 में  माननीय  सदस्यों  ने  भ्र पने  विचार  प्रकट  किये  है ं।

 उनमे ंसे  पहला  विषय  तो  नियमों--खण्ड  ¥(4)——a  सम्बन्धित है  ।  मुझे  श्री  द्यार्मा  से  यह i

 सुन  कर  ग्रसित  प्रसन्नता  हई  है  कि  यह  एक  निर्विवाद  विधान  क्योंकि  वे  कभी  भी  az  पसंद

 नहीं  करते कि  कोई
 मंत्री  किसी  भी  विधेयक

 को
 विधिवाद

 कहे
 ।

 मैंने  देखा है  कि
 सभा  की  सामा-्य

 राय  भी  यही  है  !

 ष्
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 भक्त  दर्शन  :  श्रव्य  में  एक  प्वाइंट  श्राफ  काडर
 पेदा

 करना  वह  यह  है
 कि

 क्या  कोई  माननीय  सदस्य  हमारे  इस  सदन  की  टेबुल

 पर  बड़ी  देर  तक  बेठ  सकते  हें
 ?

 महोदय  :  वे  केवल  सूचना  लेने  के  लिये  कुछ  मिनट  तक  रह  सकते  हूं  ।

 दी०  चं०  शर्मा  :  मे  केवल  इसीलिये  वहां  ठहर  गया  था  कि  वक्ता  महोदय  श्र  श्राप

 के  बीच  में  न  श्राप  |

 fat  लाल  बहादुर  शास्त्री  में  सभा  को  श्राइव्स्त  करता  हूं  कि  नियम  बनाते  समय

 हम
 oa  ही  यह  सावधानी  रखेंगे  कि  उनसे  टेलीफोन  ग्राहकों  के  हितों  को  कोई  हानि  न

 पहुंचे
 ।  मे  सभा  को  यह  भी  सूचित  करता  हूं  कि  हम  छे  महीनों के  लिये  एक  विशेष  कार्प  अधिकारी

 fae  करने जा  रहे  जो  तत्काल ही  इस  मामले  की  जांच  करेगा  ah  नियम  निर्माण  करेगा  ।

 विधेयक  में  यह  व्यवस्था  जा  चकी  है  कि  उन  नियमों  को  संसद  की  दोनों  सभाश्रों

 समक्ष रखा  जायेगा  प्रो  सभा  को  उनके  पुनरीक्षण  का  पुरा-पुरा  अधिकार  रहेगा  ।  ara है  कि

 इस  सभा  के  सदस्य  इससे  सन्तुष्ट हो  जायेंगे  ;  कौर  यदि  वे  चाहें  तो  में  अ्रनौपचारिक रूप  में  उनसे

 परामर्श भी  करने  को  तयार हूं  ।  नियमों को  भ्रान्ति  रूप  देने से  में  सभी  दलों  के  सदस्यों से

 परामर्थ करने  को  तेयार  हूं  ।

 fara से  सम्बन्धित खण्ड  ७  के  बारे  में  भी  माननीय  सदस्यों ने  कई  बातें  कदी

 गी  भरुचा  ने  कहा  है  कि  किसी  भी  विषय  बिशेष  को  विवाचक  को  सौंपने  का  अधिकार

 ग्राहकों को  भी  देना  चाहिये  ।  उन्हें  यह  तो  महसुस  करना  चाहिये  कि  हमारे  ग्राहकों  की  संख्या

 बहुत  विशाल  है  ।  हमारा  कार्यपालक विभाग  भी  बहुत  बड़ा  है  कौर  ग्राहकों  की  संख्या  तो  तीन

 लाख तक  पहुंच  गई  है  ।  कौर  यदि  हस  हर  बार  हर  मामले  के  लिये  विवाचक  नियुक्त  करें

 कौर  ग्राहकों  को  उसका  चुनाव  करने  देने  की  व्यवस्था  करें  तो  उसमें  बड़ा  विलम्ब होगा  ।  इसलिये

 मेरा  सुझाव  है
 कि

 उन्हें  सरकार  द्वारा  नियुक्त  किये  जाने  वाले  अविकारी  में  पूरा  विश्वास  रखना
 चाहिये  ।  में  उनको  यह  भी  बता  दू ंदूं

 कि  गत  कुछ  वर्षों  में  ऐसे  विवादों  की  संख्या  बहुत घट  गई

 ग्राम  वर्ष  मर  में  कुल  दस  या  बारह  विवाद  ही  हुए  हैं  जिनका  निबटारा  महा-निदेशक  या  उसकी

 अओर  से  किसी  वन्य  अधिकारी ने  कर  दिया  था  कौर  सामान्यतया  सभी  ग्राहकों ने  उन  निर्णयों का

 स्वागत  किया  था  ।  इसलिये  पुरानी  व्यवस्था  में  भी  दोनों  पक्षों  को  सन्तुष्ट  रखते  हुए  विवादों  का

 निर्णय करना  कठिन  नहीं  था  इसलिये  में  नहीं  समझता कि  ग्राहकों को  इस  संशोधन  भ्र ौर

 वास्ते  नियमों  से  कोई  विशेष  कठिनाई  महसूस  होगी  ।

 यह  स्पष्ट  तौर  पर  रखा  गया  है  कि  विवाचक  को  सिफारिश  जो  भो  सरकार  उसे  अवश्य

 स्वीकार  कर  लेगो  ।  पंडित  ठाकुर  दास  भागने  को  यह  भली  भांति  मालूम  है  कि  कई  विभागों

 सरकारी  अ्रधघिकारी  या  सरकार  द्वारा  नियत  अधिकारी  सरकार  श्र  जनता के  बीच  उठत  वाले

 विवादों का  निबटारा  करत ेहूं  ।  उदाहरण के  भूमि  अरजन  का  किये  करने  वाले  अधिकारी

 कई  बड़े  महर त्व पूर्ण  akc  कई  लाख  रुपयों  के  विवादों  का  निवटारा  करते  हैं
 ।  सरकार निजी

 व्यक्तियों के  बीच  दीवानी  के  मुकदमों  के  निर्णय  भी  न्यायिक  अधिकारियों  द्वारा  किये  जाते हैं  ।

 आजकल  इतने
 निगम

 स्थापित  किये  जा  रहे  उद्योगों पर  सरकार  झपना  स्वीकार  कर  रही

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 लाल
 बहादुर

 है  सनौर  उद्योगों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जा  रहा  ऐसे  सभी  मामलों  बहुत  बड़े-बड़े  प्र

 पूर्ण  मामलों  के  सभो  छोटे-छोटे  विवाद  शिकारियों  को  हो  सौंपे  जाते  हैं  ।  काटीं  उनको

 न्यायिक  भ्र धि कारियों  कहीं  wea  fest  अ्विकारियों  को  या  अधिकारियों  तथा  कुछ  ग्रुप

 गैर-गप्रधिकारियों  को  समितियों  को  सौंपा  जाता  है  ।  इन  समितियों  में  गे  र-प्राकारों  सदस्य  भी

 नियुक्त  किये  जाते  हैं  ।  टेलीफोन  सम्बन्धों  विवाद  तो  सामान्य  ही  होंगे  &  छोटे-मोटे

 विवाद  हो  होंगे  श्योर  उनमें  बहुत  श्रमिक  रुपयों  को  बात  भो  नहों  होगो  ।  इसलिये  मे ंते  व्यक्तिगत

 रूप  से  यहाँ  सोचा  था  कि  इनका  निबटारा  तत्काल  ही  कराने  के  लिये  इसको  सरकारो  भ्र धि कारियों

 को  सौंपना ही  भझ्रच्छा  रहेगा  ।  यदि  हम  देखेंगे कि  उसके  बारे  में  कुछ  शिकायतें हैं

 तो  हम  wea  किसी  विभाग  का  अधिकारी  नियुक्त कर  देंगे  ।  लेकिन  यदि  ग्राहकों  को  पूर्ण  सन्तोष

 होगा  तो  सामान्य  रूप  में  विवादों  का  निर्णय  डाक  तथा  तार  विभाग  के  अधिकारी  हो  करेंगे  ।  यह

 इसलिये  कि  वे  समस्या  की  प्रविधिकताओओं  से  परिचित  रहते  हें  श्र  वे  शीघ्रता  से  उनका  fran

 भी  कर  सकते  हैं  ।  लेकिन  यदि  आवश्यकता  तो  हम  ग्रन्थ  विभागों  के  स्वीकारो  भो  इसके

 लिये  नियुक्त  करेंगे  ।

 बड़े-बड़े  महत्वपूर्ण  मामले  एक  पृथऋ  विवाचक  को  सौंपे  जा  सकते  लेकिन

 तया  तो  उनका  निबटारा  वो  श्रथिकारी  करेगा  जो  इसके  लिये  नियुक्त  होगा  ।  मानो

 सदस्यों  को  ऐसा  कोई  सन्देह  नहीं  रहना  चाहिये  कि  इन  मामलों  में  न्याय  नहीं  किया  जायेगा  ।

 में  तो  उन्हें  यहां  तक  भ्राइवस्त  करने  को  तैयार  हूं  कि  डाक  तथा  तार  विभाग  से  सम्बन्धित  विवादों

 के  बारे  में  विवाचकों  के  कार्य  पर  में  खुद  निगरानी  रखूंगा  ।  विवाचक  को  सिकुड़ती  र  उनके

 कार्य  को  प्रक्रिया  के  सम्बन्ध  में  नियम  बनाये  जायेंगे  ।  यदि  avers  में  उनसे  कोई  शिकायत  पेश

 होगी  या  ग्राहकों  को  कोई  कष्ट  होता  तो  उनका  पुनरीक्षण  किया  जायेगा  ।  हम  उस  पर

 विचार  करेंगे
 ।

 प्रतिकर  से  सम्बन्धित  मुझे  उस  मामले  का  ठीक-ठोक  ज्ञान  नहीं  है
 ।  यदि  कोई  भी

 मामला  तो  उसे  हमारी  जानकारी  में  लाया  जाना  चाहिये  ।  यदि  प्रतिकर  के  मामले  में

 कोई  मतभेद  तो  उसे  भी  विवाद  मान  कर  विवाचक  को  सौंपा  जा  सकता  है  ।  चर्चा  के  दौरान

 में  जिन  तीन  मूलभूत  बातों  का  उल्लेख  किया  गया
 वे  हैँ  :  विवाचन  कौर  प्रतिकर  की

 अदायगी  ।  मेंने  इनके  सम्बन्ध में  प्रपने  विचार  प्रकट  कर  दिये  ्र ौर राशा
 है  कि  मानो  सदस्य

 उनसे  सन्तुष्ट हो  गये  होंगे  |

 दो  या  तीन  विशिष्ट  मामलों का  भी  उल्लेख  किया  गया है
 ।  श्रीमतो  इला  पालचौवरी

 ने  स्वरूप गंज  हाट  के  झाम  टेलीफोन  घर  का  उल्लेख  किया  था  ।  उन्होंने  इसमें  चतुराई  दिखाई

 उन्होंने कहीं  झाम  टेलीफोन  घर  खोलने
 का  सुझाव  दिया है  ।  गत  प्राय-व्ययन  भाषण  में

 उन्होंने  खरनपुर  के  श्राम  टेलीफोन
 घर  क  उल्लेख  किया  था  ।  उसे  इसी  महीने  खोला  जा  रहा

 है ।

 साथ  स्वरूप गंज  में  प्राम  टेलीफोन  घर  खोलने  को
 सम्भावना  की  भी  जांच  की  जा

 रही है  ।

 जहां  तक  weal  को  प्रोत्साहित  करने  का  सम्बन्ध  मुझे  स्वयं  उत्तरी  अवसर  पाकर  बड़ी

 प्रसन्नता  होगो  ।

 टेलीफोन  केन्द्रों  के  कार्यालयों  की  इमारतें  डाकघरों  कौर  टेलीफोन  केन्द्रों  के  संयुक्त  अधिकार
 heat F के

 में  रहती  हैं  ।  प्रत्येक  राज्य  में  इस  विभाग  के  कार्यालयों की  दशा
 श्री



 १९३१ ५  दिसम्बर  १६५७  भारतीय  तार  विधेयक

 के  स्थानों  की  दगा  प्रख्यात  प्रसन् तोष  है  ।  हम  इम  सम्बन्ध  में  कुछ  करने  का  विचार  कर

 इसके  लिये  निधियां  भी  सुलभ  बना  दी  गई  हें
 ।  प्र

 देखिये  सफलता  कितनी  मिलती  है
 ।

 arr  है  कि  ये  निधियां  इस  वर्ष  व्यपगत  नहीं  होंगी
 |

 माननीय  सदस्या  इसकी  कठिनाइयों  से  परिचित  ही  हैं  ।  इमारतों  के  निर्माण  का  पूरा  art

 भ्रकेले  हमारे  विभाग  पर  ही  निर्भर  नहीं  उसके  लिये  हमें  aa  विभागों  पर  भी  निर्भर  रहना

 पड़ता है  ।  इस  मामले  में  तो  रेलवे  ही  अच्छी  उनका  wea  भवन-निर्माण  इंजी

 हियरिंग  विभाग  att  सैनिक  निर्माण  विभाग  हैं  ।  रेलवे  विभाग  स्वयं  ही  ह  अधिकारियों

 कौर  कर्मचारियों  के  लिये  क्वार्टर  बनाता  है  ।  डाक  तथा  तार  विभाग  को  तो  केन्द्रीय  जन

 वास्तु  विभाग  पर  निर्भर  रहना  पड़ता  है  उसके  कुछ  अपने  नियम  मुझे  प्रसन्नता है  कि

 वित्त  मंत्री  ने  भी  इसमें  मेरी  सहायता  की  है  शौर  प्राशि  है  कि  इत  त्रय  काफी  पुकार  हो  जायेगा
 ।

 में  श्री  सामन्त  की  बातों  के  सम्बन्ध  में  कुड  भी  कहने में  अ्रसमर्थ हूं हूं  ।  उन्हें  एक-दो  विशिष्ट

 मामले  बताने  चाहियें  |  उन्होंने  कहा  है  कि  इंजीनियरिंग  विभाग में  कुछ  भ्रतिछादिता है
 ।  वे

 यदि  इस  सम्बन्ध  में  विशिष्ट  उदाहरण  में  उनकी  जांच  करूंगा  |

 पश्चिमी  बंगाल  के  एक  माननीय  सदस्य  ने  स्वपंसं  वालित  टेलीफोन  व्यवस्था  का  उल्लेख  किया

 था  ।
 यदि  उनके  पास  इस  प्रकार  के  कष्टों  के  कुछ  विशिष्ट  मामले  हों  तो  वे  हमें  बतायें

 ।  उन्हें

 यह  जानकर  प्रसन्नता  होगो  कि  बहुत  जल्दी  हो  कलकत्ता  में  स्वयं सं  चालित  टेलोफोन  व्यवस्था

 की  जा  रही  शायद  इसी  महीने  के  पन्त  में  हमार  सामान्य नीति  यही है  कि  देश के  कोने

 कोने  में  टेलीफोन  पहुंचाये  हम  उसका  भरसक  प्रयास  कर  रहेगें  ।  निधियों  को  सीमा

 तो  सभी  जानत ेहै  ।  हमें  विस्तार  का  कात  क्र  हो  कार्यान्वित  करता  पड़ेगा  ।

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  का  लक्ष्य  ही  पुरा  किया  जा  सकेगा  |  Alo  राठौर  सिंह  ने

 में  टेलीफोन  ले  जाने  की  जो  बात  कही है  हम  उसका  भो  प्रयास  कर  उन्होंने

 कहा  है  कि  गांवों  में  टेलीफोन  रहने  से  हमारा  कृषि  में  सुधार  होगा  ।  यदि  देखा  जाये  तो

 डिवीजनों  ax  तहसीलों  के  प्रधान  कार्यालयों  में  तो  टेलीफोन  पहुंच  ही  चुका  र  आशा  है

 कि  are  ही  वह  सामुदायिक  परियोजना  केन्द्रों  में  ~“ ar  पहुंच  जायेगा  ।  हम  उसका  भरसक  प्रयास

 कर  र ह

 पंश्रघ्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारतीय  तार  gacy  में  श्राग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 राज्य-सभा  द्वारा  पारित  रूप  विचार  fear  जाये  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 भ्रिघ्यक्ष  महोदय  :  इसमें  कोई  भी  संशोधन  नहीं  इसलिये  से  सभो  खण्डों  को  एक  साथ

 रखना हूं  ।

 प्रशन यह  है  :

 खण्ड  २  शौर  ३,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  कैलंग  बनेगी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 खण्ड  १,  २
 कौर  ३,  श्रघिनियमन  सुत्र त  या  विधेयक का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 ध ०, ब अंग्रेजी में में  ।
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 satis  विशेषक  y  ae

 tat ला  बहादुर  शास्त्री  :
 में  प्रस्ताव  करता  हूं

 क  जिवेयक  को  पाणि  किया  जाये  ।

 महोदय  श्वेत  यंह

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  |

 प्रस्ताव  स्वकृत  ह्य  |

 ee

 कोयले  वाले  क्षेत्र  तथा  संशोधन  विधेयक

 खान  कौर  इंजन  मंत्री  स्वर्ण  :  में  करता हू

 कोयले वाले  क्षेत्र  तथा  १९५७  में  संशोधन  करने
 वाले

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।

 कोयले वाले  क्षेत्र  तथा  विकास  )  १९५७  संसद  के  मई-जून  वाले  सत्र  में

 पारित झा  था  ।  ८  १९४७  को  उस  पर  राष्टपति  की  प्रवृति  मिली  झ्र  १२  १९५७

 को  उसे  लागू  कर  दिया  गया  ।  जो  कुछ  चर्चा  हुई  है  वह  भ्र भी  हाल  ही  में  हुई  है
 में

 इस  मूल

 नियम के  ब्यौरे  को  नहीं  लेना  चाहता  ।  फिर  भी  में  मूल  अधिनियम की  कुछ  मुख्य  मुख्य
 बातों

 को

 लेना  चाहता  हूं  ।

 बमन

 इस  श्र.घानयम  में  कहा  गया  है  कि  इसकी  धारा
 ४  की  सभी  बातों  को  मानते  हुए  खान  की  खुदाई  के

 लिये  एक  ग्रारम्भिफ  अधि  उठता  निकाली  जायेगी  ।  अतः  घारा  ६  में  एक  उपबन्ध है  कि  वारा  ४  के

 अधीन  निकाली  गई  अधिसूचना  के  भ्रनुसार  खुदाई  के  काम  में  जो  क्षति  होगी  उसके  लिये  क्षतिपूर्ति

 दी  जायेगी  |  यह  क्षतिपूर्ति  परिस्थिति  के  शझ्रनुसार  आरम्भिक  क्षतिपूर्ति  होगो  mata  बहुते  थोड़ी

 राशि  होगी  और  सरकार  को  उस  भूमि  में  खुदाई  करने  के  अ्रतिरिक्त  अन्य  कोई  अधिकार  नहीं  होगा  |

 घारा  ७  में  कहा  गया  है  कि  घारा  ४  के  प्रधान  जिस  भूमि  में  खुदाई  करने  के  लिये  पअ्रभिसुचना

 निकाली  जायेगी  उसे  afer  करने  का  भ्रधिक्ार  सरकार  को  होगा  |  इस  धारा  के  सरकार

 अपनी  इच्छा  प्रकट  करेगी कि  वहू  उस  भूमि  पूरी  का  या  उसके  किया  एक  भाग  खिरमन  करना

 चाहती  है  या  भूमि में  कोई  अधिकार  चाहतों है  ।

 अधिनियम  की  धारा  ८  में  उपबन्ध  है  कि  सरकार  द्वारा  किये  जाते  वाले  प्रस्तावित  अ  जत  के  विरुद्ध

 भी  की  जा  सकती  है  कौर  इस  ग्रा पत्ति  की  .  जांच  के  लिये  भी  उपबन्ध  किया  गया
 है  ।

 घारा  में  कहा  गया  है  कि  धारा  ८  के  ग्रीन  की  गयी  झ्रापत्ति की  जांच  पर  यदि  कोई  प्रतिवेदन  हो

 तो  सरकार  उस  पर  विचार  करेगी  शर  उसके  बाद  भूमि  का  अर्जन  या  भूमि  सम्बन्धों  कुछ  अधिकारों

 का  ्र  किया  जायगा  are  इसको घो  सचिव  रूम  की  जाय पी  ।

 वर्तमान  संशोधन  विधेयक  के  खंड  ४  द्वारा  उपरोक्त  प्रक्रिया  में  परिवर्तन  करने  का  प्रयत्न  किया

 गया  है  ।  इसमें  कहा  गया  है  कि  यि  केन्द्रीय  सरकार  धारा  ४
 की  उपधारा  (१)  मे  Alaa

 सारी  भूमि का  या  उसके  किसी  भाग  का  astet  या  उस  भूमि  सम्बन्धी  किसी  ग्रंथि  का  अरजन

 आवश्यक  समझती  है  तो  वह  निदेश  दे  सकती  है  कि  ६ घारा  ८
 के  उपबन्ध  लागू  नहीं  होग  आर  निवेश

 faa  dish  में  ।

 fr  ar
 राष्ट्रीय  को  त  (1 र्  में  प्रसुत  किया  गया  ।
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 संजो

 बन
 बि  वधवा  2&3

 हे

 देन ेके  धारा  ७  के  निकाली  गयी  शभ्रधिसूचना  के  हस  सम्बन्ध  में  किसी  भी
 समय

 की  जा  सकती है  ।

 इस  संशोधन  से  श्राप  को  पता  लगेगा  कि  यह  आकस्मिक  समय  या  श्रापावकांल  की  कठिनाइयों

 को  दूर  करने  के  लिये  है  |  दि  केन्द्रीय  सरकार  समझती  है  कि  कमी  का  अरजन  सीधे  कर  लिया  जाय

 तभी  इस  अधिकार  का  प्रयोग  जायेगा ताकि  बाघा  डालने  वाले  लोगों  को  बाधा  डालने  का

 maa  न  मिले  are  सीधे  घोषणा  कर  दी  थ  कि  कमी  का  या  afa  सम्बन्धी  अघिकार  का

 कर  लिया  गया  है  ।

 जहां  तक  इस  विधेयक  की  प्रवृत्ति  का  प्रदान है  इसमें  कोई  विशेष  ara  नहीं  है  क्योंकि  धारा

 20 (¥  के  अधीन  roee  के  अधिनियम  में  यह  अधिकार  पहले  ही  से  दिये  हुए  हैं  झर  चाहे  यह

 अधिकार  न  भी  हों  तो  भी  इस  ahr  श्रिती  था  अधिकार लिये  ज़ा  रहे  हैं  वे  कोई

 असाधारण  अधिकार  नहीं  हें  ।  नियमानुकूल जो  क्षतिपूर्ति  देनी  चाहिये  उसकी  व्यवस्था
 तो

 म्रधिनियम

 में  है  ही  ।  इसमें  केवल  इतना  ही  कहा  गया  है  कि  क्षतिपूर्ति  देने  के  लिये  कौर  अर्जन  करने के  लिये

 कोई  लम्बी  प्रक्रिया  अपनाये  बिना  ही  सरकार  कमी  कर  सकती  है  ।  यही  इस  संशोधन

 का  मल  आघार है  |

 एक  बात  महत्वपूर्ण  है  जो  में  बताना  चाहता  हूं  ।  वह  है  कि  art  का  प्रभाव  जिस

 के  अधीन व्यक्ति पर  पड़ेगा  उसे  कितनी  क्षतिपूर्ति  दी  जायेगी  ।  अधिनियम  की  धारा १३

 अनेक  सिद्धांत  निश्चित  किये  गये  हूं  कि  खुदाई  की  ग्रनुज्ञप्तियों  के  लिये  कया  क्षतिपूर्ति  ठी  जायेगी  ।

 इन  सिद्धांतों  विधेयक  पर  विचार  करते  काफी  विचार  किया  गया  था  ।  सिद्धांत रूप  से

 हमने  इसी  बात  को  भ्राता  माना  है  कि  वास्तविक  व्यय  से  जो  कुछ  भी  अधिक  होगा  पर  प्रिक

 से  अधिक  ५०  प्रतिशत कर  दिया  जायगा

 इस  बात  की  ग्रा लोच ना  की  जा  सकती  है  कि  यह  तरीका  बहुत  ही  उदार  है  इस  बात  की  भी

 आलोचना की  जा  सकती  है  कि  भ्र धिक तम सीमा  निर्धारित  करके  हम  क्षतिपूर्ति  देने  के  सिद्धांत  का

 उल्लघंन कर  रहे  हें  ।  इसके  लिये  एक  बीच  का  रास्ता  अपनाया  गया  वह  यही  है  जेसा  कि  धारा  १३

 पय  cea  से  अघिक  Yo  दिया  जागा  | म  कहा  गया  हू  कक  कूल

 फिर  भी  एक  बात  छट  गयी  थी  उसकी  बहुत  आलोचना  भी  की  गयी  है  ।  इस  खंड  ६  के

 द्वारा  उस  बात  को  ठीक  किया  जा  रहा  है  ।  झ्र धि नियम की  घारा  १३  को  देखेंगे तो  पता  लगेगा

 घारा  १३  के  खंड  ४
 के  उपखंड (2)  में  कहा हा  गया  है  कि  बरमे  की  खुदाई  के  काम  में  जो  व्यय

 होगा  उसके  ब्याज  पर  कोई  विचार  नहीं  किया  गया  पर  इस  संशोधन  विधेयक  के  खंड  ६  द्वारा  इस

 कमी को  भी  दूर  किया  जा  रहा है  भ्र ौर अरब  खुदाई  के  ठेके  के  लिये  जो श्रनुज्नप्तियां दी  जायेंगी

 उन  पर  किये  गये  वास्तविक  खर्चे  पर  ब्याज  भी  दिया  जायेगा  ।  इस  परिवर्तन  के  लिये  कोई  व्याख्या

 देनें  की  आवश्यकता नहीं  है  ।  कोई  भी  दल  स्थान  का  पता  लगा  कर  यह  जान  कर  कि  इस  स्थान

 पर  कोयला  निकलेगा  खुदाई  का  ठेका  ले  सकता  है  |  यह  बात  कोई  अनचित  नहीं  होगी  कि  इस

 बीन  ait  खोज  के  काम  के  लिये  दिये  गये  लाइसेंस  की  तिथि  से  उस  पर  किये  गये  व्यय  पर  उन  ब्याज

 दिय  जाये  पर  वह  ५० प्रतिशत से  अधिक  न  हो  ।

 एक  बात  ध्यान  रखनें  लायक  है  कि  रत  छानबीन  का  काम  करने  के  लिये  लाइसेंस  देने  और

 खुदाई  का  ठेका  देने  के  सम्बन्ध  में  काफी  झ्रावेदन-पत्र  ग्राते  हें  ।  उस  समय तो  कोई  छानबीन  नहीं

 की  जाती
 ।

 जब  कोई  दल  पता  लगाने  के  काम  के  लिये  लाइसेंस  हेतु  श्रीचंदन-पत्र देता  है  ।  क्योंकि

 वह  अ्रवस्था  ऐसी  होती  है  जब  केवल  यह  पता  लगाना  होता  है  कि  कहां  पर  कोयला  निकल  सकता

 कौर  पता  लगाने  के  काम  में  काफी  समय  भी  लग  सकता  है  क्योंकि  यह  कोई
 मामूली

 बात  नहीं  है  ।

 कौर  कई  बार  जहां  कि  प्रयत्न  किये  जाते  हें  वहां  पर  कोयला  निकलता  भी  नद्दी  ;  जहां  कोयले  के  मिलने



 VERY  कोयलें  वाले  क्षेत्र  तथा  संशोधन  विधेयक  ५  gay

 erat

 नका  पता  लग  जाता  है  यह  होती  है  कि  यहां  पर  उचित  ढंग  से  लाभदायक  तरीके  से

 कोयले  की  खुदाई  हो  सकेगी  तब  उस  पर  विचार  किया  जाता  है
 |

 ऐसी  wae  में  हम  इस  बात  पर  विचार  करते  हें  कि  जिस  दल  ने  कोयले  की  खान  का  पता

 लगाया  है  उसे  क्या  ब्याज  दिया  जाये  कौर  उसे  खुदाई  का  लाइसेंस  भी  दिया  जाये  या  नहीं  ।  यही

 दो  इस  विधेयक  के  मुख्य  उपबन्ध  हें  ।  अन्य  संशोधन  तो  केवल  साधारण  हें  ।  अन्य  संशोधनों

 को  में  ब्यौरेवार  नहीं  लेना  चाहता  |

 में  यह  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  इतनी  ही  जल्दी  इस  भ्र धि नियम  का  संशोधन  करने की

 aaa  क्यों  पड़  गयी  क्योंकि  wt  हाल  में  ही  यह  अधिनियम  पास  gata  ।
 जो

 बातें  मेंने

 बताई  हैं  उनसे  लोगों  को  पता  लग  गया  होगा  कि  जल्दी  से  कौर  प्रभावशाली  ढंग  से  खनिज

 क्षेत्रों  का  wid  करने  में  इस  शभ्रधिनियम  द्वारा  कितनी  कठिनाइयां  होती  थीं  ।

 संशोधन  विधेयक  के  खंड
 ४

 में  आपातकालीन  उपबन्ध  जो  हैं  उन्हें  वस्तुतः  मूल  अधिनियम  में

 होना  चाहिये  था  ।  यह  पुरानी प्रथा  लगभग  ५०  वर्ष  से  चली  रही  थी  ae  जब  मेंने यह

 प्रस्तुत  किया  था  उसी  समय  हमें  इस  फ्रूटी  को  दूर  कर  देना  चाहिये  था  |  उस  समय  हमने  सोचा

 था  कि  बहुत  ही  जल्दी  हमें  अजन  करने  की  आवश्यकता  नहीं  पड़ेगी  न  इसमें  अधिक  विलम्ब  ही

 हुआ  करेगा  प्रौढ़  हमारा  उद्देश्य  पूरा  होता  रहा  करेगा  ।  पर  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  में  एक  लक्ष्य

 किया  गया  है  जिसके  अनुसार  राਂ  ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  पर  कोयले  के  उत्पादन  बढ़ाने
 का

 काफी  भार  डाला  गया  है  ।  खानों  की  उनके  विकास  कौर  उनके  संगठन  aha  में  काफी

 समय  लगता  है  तौर  राष्ट्रीय  कोयना  विकास  निगम  हे  पास  तो  इत  समय  भी  बहुत  काम है
 ।

 कुछ  मामलों  में  तो  कुछ  दलों  ने  न्यायालय  में  जाकर  सरकारी  काम  को  रोकने  के  लिये  रादेश

 भी  निकलवा दिये  पर  हमारे  लिये  झ्रावइ्यक  है  कि  हम  कुछ  ऐसी  व्यवस्था  करें  कि  आवश्यकता

 qed  पर  भूमि  अर्जित  करने  के  लिये  हम  उचित  कार्रवाही  कर  सकें  ।  वेसे  में  नहीं  जानता  कि  इन

 मामलों पर  न्यायालय क्या  निर्णय  देगा  ।  इसी  कारण  संशोधन  विधेयक  के  खंड  ४  द्वारा  नयी

 एक  जोड़ने  की  कोशिश की  गयी  है  ।  इन  शब्दों  के  साथ  में  करता  हूं
 कि

 इस  संशोधन

 विधेयक  द्वारा  जो  संशोधन  किये  जा  रहे  हैं  उन्हें  सभा  स्वीकार  करेगी  ।

 सहोदर :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  gar

 श्री  जयपाल  सिह  ती  परि  वन--र  प्रत--भ्रतुपूचित  arian  जातियां  ):  में  इस  संशोधन

 विधेयक  का  समर्थन नहीं  कर  सकता  क्योंकि  इसके  द्वारा  संविधान के  अ्रनुच्छेद  १९  का  उल्लंघन

 हो  रहा  है  ।
 यदि  इस  प्रकार  सरकार  भूमि  भ्रमित  करने  का  सारा  अधिकार  शापने  हाथों  में  ले

 लेगी  तो  भ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  लोगों  जो  कोयले वाले  क्षेत्र  के  निवासी  बहुत  कठिनाई

 पड़ेगी ।  ड्राप को  पता  है  कि  झारखण्ड  क्षेत्र  को  छोड़  कर  लोग  के  चाय  बागानों  के  क्षेत्र  में

 जा  कर  बसे
 क्यों

 ?  इसी  कारण
 कि

 उनकी  भूमि  सरकार  ने  अजित  कर  ली
 ।

 सरकार
 के

 ऊपर  हमें  संदेह  होता  है  ।  सरकार  हमारे  मंत्रियों पिछली
 बार  चुनाव  के

 समय  कहा  था

 कि  भूमि  के  बदले  में  भूमि  शर  मकान  के  बदले  में  मकान  मिलेंगे  पर  मैदान  के  कछार  के  लोग  राज
 ७

 वर्षो  से  इधर  उधर  मारे  मार  फिर रहे  हैं  उनके  लिये  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गयी  है
 ।

 में  इस  बात  का

 विरोधी  नहीं  हूं  कि  कोयले  का  खनिज  उत्पादन  न  बढ़ाया  जाय  ।  में  इसमें  कोई  रुकावट  भी  नहीं  डालना

 चाहता  ।

 mn ee

 मूल  अंग्रेजी  में



 ५  ee AC)  कोने  वाले  तत्र  तथा  संशोधन  विधेयक  १९३५

 इस  aaa  विधेयक  द्वारा  श्राप  ने  जनता  द्वारा  करने  का  भ्र धि कार  छीन  लिया  है  ।

 कम  से  कम  उनको  बता  तो  दें  कि  करना  चाहते  कौर  जिस  भूमि का  बाप  अर्जन

 कर  रहे  हें  उनके  निवासियों  को  श्राप  वहां  बसाने  जा  रहे  हें  ।  में  चाहता  हूं  कि  भूमि  अरजन  और

 पूति  देने--दोनों  काम  साथ
 साथ  किये  जायें

 ।
 फिर  क्षतिपूर्ति नकद  धन  के  रूप  में

 न  दी  जाये
 ।

 में  चाहता  हूं  कि  सरकार  स्पष्ट  दादों  में  वादा  करे  कि  भूमि  अर्जन  तथा  क्षतिपूर्ति देने  का

 साथ  साथ  ही  किया  जाये  ।

 में
 एक  बार  फिर  कहना  चाहता  हूं  कि  में  कोयले  की  खानों  के  विकास  के  विरुद्ध  नहीं  हूं  ।

 पर  बात  यह  है  कि  वहां  के  रहने  वालों  के  साथ  अ्रन्याय  होगा  ।  लाखों  व्यक्ति बे  घरबार  हो  जायेंगे

 मंत्री  महोदय  ने  कहा  कि  इस  काम  को  तोता  से  करने  के  लिये  हम  यह  सब  अधिकार  मांग  रहे  हें  पर

 मैं  पूता हूं  कि  ऐसी  क्या  जल्दी  श्राप  गरीब  लोगों  को  बे  सहारे  जान  कर  उनका

 कार  इस  प्रकार  छीनना  चाहते हैं  यह  ठीक  नहीं है  ।

 में  एक  बात  ध्यान  दिलाना  चाहता हूं  कि  कोयले का  उत्पादन  बढ़ाने  या  खानों  के  विकास

 का  काम  तब  तंक  नहीं  हो  पायेगा  जब  तक  हमें  इन  गरीब  लोगों  का  सहयोग  नहीं  मिलेगा  ।  झाप

 उनको  बेवर बार  बना  कर  निकाल  देना  चाहते  हैं  तो  वे  श्राप  के  साथ  सहयोग  कसे  कर  सकते  हैं  ।

 में  मे ंकहना  चाहता  हूं  कि  यदि  सरकार  इस  विधेयक  को  at  रोक  दे  तो  बहुत  प्रति  हो  |

 सरकार पहले  उन  क्षेत्रों  में  रहने  वाली  जनता  की  राय  ले  ले  उसके  बाद  इस  विधेयक को  पारित  करे  ।

 में  इस  विधेयक  का  समर्थन  नहीं  कर  सकता

 श्री  atic  भरुचा
 :  में  श्री जयपाल सिंह  की  बातो ंसे  पूर्णतया  सहमत

 नहीं  सरकार  को  इस  प्रकार  का  अधिकार  प्रश्न  हाथ  में  लेना  ही  चाहिये  क्योंकि  यदि  अ्रापत्तियां

 मांगी  मुकदमे बाजी  होगी  तो  वर्षों  लग  जायेंगे  श्र  हम  एक  भी  भूमि  afore  नहीं  कर  पायेंगे

 सरकार के  पास  यह  अ्रधिकार  होना ही  चाहिये  ।  श्री  जयपाल  सिंह  की  यह  शंका  निर्मूल

 है  कि  मिलने  में  विलम्ब  होगा  ।  में  श्री  जयपाल  सिंह  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  भूमि

 जैन  से  जो  लोग  बे  घरबार  हो  जायेंगे  उनको  बसाने  का  तुरन्त  प्रबन्ध  किया  जाना  चाहिये  ।

 अब  इस  विधेयक  के  उपबन्धों  की  are  लीजिये  ।  इस  विधेयक  द्वारा  यह  व्यवस्था  की  जा  रही

 है  कि  कोयले  की  खानों  का  पता  लगाने  वालों  तथा  उसकी  बरमे  की  खुदाई  करने  वालों

 द्वारा  किये  जानें  वाले  व्यय  ब्याज  भी  दिया  जायेगा ।  क्या  इस  समय  हम  व्यय  पर  ब्याज

 नहीं  दे  रहे  यदि  दे  रहे  वो झाग  हम  कौर  क्या  देना  चाहते  हैं
 ?  क्या  हम  उनको

 चित
 रूप  से  कुछ  पगड़ी या  लूंगी  देना  चाहते  लोगों  के  धन  के  नष्ट  करने  की  भी  कोई  सीमा

 होनी  चाहिये  ।  खनिज  खोज  करने  की  अनुज्ञप्ति  वाला  व्यक्ति  प्रत्येक  बात  पर  व्यय  करता  है  ।  इसलिये

 इसके  बाद  बाकी  क्या  रहता  है
 ?

 उस  व्यक्ति  का  उदाहरण  जो  इस  व्यवसाय  में  प्रतीक  प्रवीण  नहीं  वह  अधिक  खर्चा

 करेगा  |  वह  उसे  दे  दिया  जायेगा  sa  पर  भी  वित्त  मंत्री  कहते हें  कि  उसे  पूंजी के  ५०

 दत  TH  ब्याज दे  क्या  यह  सार्वजनिक  निधि  का दुरुपयोग नहीं  है  ?  इन  कठिनाइयों  का  हल

 करने  के  लिये  हमारे  संविधान  का  एक  संशोधन  संशोधन केਂ  प्रसूति  मुआवजे के  औचित्य
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 नाशिर

 का  मामला  ग्र दा लत  में  नहीं  ले  जाया  जा  सकता  सरकार  इस  संशोधन  का  लाभ  क्यों  नहीं  उठाती
 ।

 इसके  साथ  ही  एक  भी  बात  है  कि  जब  तक  का  सारा  काम  नहीं  हो  तब  तक

 के  लिय े५  प्रतिशत ब्याज  भी  दिया  जाये  ।  यह  तो  सरकारी
 धन

 को  नष्ट  करने  वाली  बात  है  ।

 पता  नहीं  सरकार  इन  पूँजीपतियों  के  प्रति  क्यों  इतनी  उदार  हो  रही  है
 ?  २०  मई  १९४७  को  पारित

 मूल  विधेयक में  जो
 उदारता

 दिखाई  गयी  उसके  कारण  तो  मंत्री  महोदय
 को  बताने ही

 श्री  जगन्नाथ राव
 :

 में  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।  हमारा तो  विधेयक

 के  दो  उपबन्धों से  सम्बन्ध  मूल  म्रधिनियम के  धारा  ८  के  भ्रन्तगंत  जो  जांच की  व्यवस्था

 उसे  हटा  लिया  गया  है  ।  यह  आपातकालीन  भ्रघधिकार  जिनकी  कई  जगह  पर  आवश्यकता

 कौर यह  dated  उन  लोगों  के  हितों  के  विरुद्ध  नहीं  जिनकी  खानों  को  जीत  किया

 जाना है  ।

 दूसरा  AMAT घारा  १३  का  है  |  इसके  ज अन्तगत  जो  कुछ  किसी  ने  खर्चा  किया  हे  ate

 बह  उसे  मिलना  उस  पर  ब्याज  की  रकम  बढ़ाई  जा  सकती है  ।  इसमें कोई  बुराई  की

 बात  इस  सम्बन्ध में  श्री  नादिर  भरुचा  की  आपत्ति  निराधार  है  ।

 कुछ  wea  संशोधन  भी  हं  जिनकी  में  अधिक  आवश्यकता  नहीं  समझता ।  खंड ३  की

 भारा ५,  खंड  ५  श्र  खंड  ७  में  संशोधन किया  जा  रहा  है  जिनके  बिना  भी  काम  चल  सकता

 परन्तु जिन  दो  महत्वपूर्ण  उद्देश्यों  के  कारण  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  है  उनका  पक्षपाती होता  प्रा

 में  विधेयक  का  समर्थन करता  हूं  ।

 श्री to  ब०  fage राव
 :

 मई  में  हमने  शीघ्रता से  विधेयक पारित  कर  दिया  था

 क्योंकि  औद्योगिक  नीति  सम्बन्धी  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  चुके  थे  हमारी  इच्छा  थी  कि  कोयले

 की  खानों  का  विकास  कर  उत्पादन  की  वृद्धि  करें  ।.  हमने  इसे  प्रवर  समिति  के  सपुर्द  भी  नहीं  किया  ।

 मुझे  ऐसे  उदाहरणों  का  पता  है  जहां  कि  बड़े  भूमिदारों  ने  खानों  के  कार्य  को  रोक  दिया  ।  इसलिये

 उस  प्रकार  के  कार्यों  को  रोकने  के  लिये  यह  कानून  प्रस्तुत  किया  गया  है  ताकि  उत्पादन के  ग्रनुसुचित

 कार्यक्रम  में  कोई  बाघा  प्रस्तुत  नहों  |

 गत  बार  भ्ब्  का  प्रश्न  प्राया  तो  मंत्री  महोदय  ने  सभी  खर्चों  की  अ्रदायगी  का

 समर्थन  हालांकि  यह  पुरी  सम्भावना  है  कि  खर्चे के  आंकड़े  गलत  भी  प्रस्तुत  किये

 जा  सकते  इसलिये  wa  ब्याज  देने  का  प्रश्न  ही  पैदा  नहीं  होता  ।  एक  बचाव  है  कि

 ब्याज  वास्तविक राशि  के  ५०  प्रतिशत  से  अ्रघिक  नहीं  होगा  ।  परन्तु  खोजने  के  कायें पर  जो  खर्चा

 हुआ  उस  पर  ब्याज  किसी  अवस्था  में  भी  न्यायोचित  नहीं  कहा  जा  सकता  ।

 विधेयक  के  प्रस्तुत  किये  जाने  के  समय  गैर  सरकारी  क्षेत्रों  की  कौर  से  आलोचना की  गयी  थी ।

 हमारे भी  इस  सम्बन्ध  में  सन्देह थे  कि  हम  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना के  अ्रन्तगंत रखे  उत्पादन

 लक्ष्य को  प्राप्त  कर  सकेंगे अथवा  नहीं  |  औद्योगिक  नीति  प्रस्ताव  के  उल्लेख  से  भी  यही  पता  चलता

 है  कि  कोयले को  प्रथम  स्थान  दिया  गया  है  ।  र  इसके  विकास  की  जिम्मेदारी  राष्ट्र  की  होगी

 हम  कोयले  वाले  स्थान  कर  रहे  हें  इससे  हमारा  वह  लक्ष्य  भी  पुरा  होता  है  कि  कुछ

 पूर्ण  उद्योगों  के  विकास में  सरकारी  क्षेत्रों  का  पूरा  भाग  रहना  चाहिये  ।  परन्तु  द्वितीय  पंचवर्षीय

 ee

 योजना के  ग्रस्त  तक भी  सरकारी क्षेत्र  २५  प्रतिशत  से  अधिक  उत्पादन की  वृद्धि  नहीं  कर
 पक लाा

 मूल  अंग्रेजी में
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 ara ही  का  समाचार  है  कि  बम्बई  राज्य  के  विकास  कौर  योजना  मंत्री  ने  खानों का  काम

 करने  वालों  का  सम्मेलन  बुलाया  है  ।  उनका  कहना  है  कि  राज्य  में  ५००  वर्गमील का  क्षेत्र  है  जहां

 कि  कोयला  उपलब्ध  हो  सकता है  ।'  बंगाल  झरिया  का  कोयला भाड़े  के  कारण  मंहगा  पड़ता

 यदि  वह  इस  काम को  सरकारी तौर  पर  करे  तो  ठीक  परन्तु वह  तो  यह  प्रयत्न कर  रहे

 है ंकि  यह  क्षेत्र  विदर्भ  के  उन  लोगों को  देना  चाहते हें  जिनके  पास  ४००  वर्गमील  का  पट्टा  है

 श्रौर ये  कोयला  केवल  वर्ग  मील  से  ही  निकाल  पाये  हैं  ।  उनका  वार्षिक  उत्पादन  केवल

 ४  लाख टन  है  ।  वह  केन्द्रीय  सरकार  योजना  ग्रा योग  से  भी  यहीं  सिफारिश  करना  चाहते

 हूं  कि  यह  क्षेत्र  उनको  दे  दिया  जाये  |

 शर  मजेदार  बात  यह  है  कि  इन  खानों  पर  इस  प्रकार से  काम  किया  गया  है  कि  वे  उत्पादन

 यदि बढ़ा  ही  नहीं  सकते  ।  भूमि  के  wea  छिपी  कितनी  राष्ट्र  सम्पत्ति  उन्होंने  नष्ट  कर  दी  है  ।

 श्राप इन  को  ठीक भी  करना  चाहे  तो  इतना  खर्चे  जायेगा  कि  राज  के  कोयले  की  कीमत  का  दुगना

 उस  पर  सदा  करना  इसी  प्रकार  भ्र ौर  भी  एक  दो  स्थानों  पर  ऐसा  ही  gar  है  ।

 कोयले के  उद्योग को  काफी  हानि  पहुंचाई गई  मेरा  सरकार  से  कहना  है  कि  यदि  सचमुच

 श्राप  इन  Yoo  वर्गमील  से  कोयला  निकालना  चाहते हें  तो  इसे  सीजन के  प्रबन्ध  में  दे  दो  ।  वे

 साथ  वे  क्षेत्र  में  खानों  का  कार्य  कर  रहे  हें  वह  ६  लाख  टन  प्रतिवर्ष  कोयला  निकाल  रहे  हैं  ,  कौर  उनका

 लक्ष्य  दस  लाख टन  है  ।  यह  विदर्भ  से  भी  कोयला  निकाल  लेंगे  अन्य  व्यवस्था भी  सुचारु

 wey  से  कर  बि « ७  ।

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  २०  मास  समाप्त  हो  गये  १२०  लाख  टन  सरकारी क्षेत्र

 को  छोड़ा  गया  अर्थात  उनके  उत्पादन का  चार  गुणा  ।  परन्तु  खेद  हैं  कि  इस  सम्बन्ध  में

 प्रगति  बहुत  ही  wanton है  ।  इस  वर्ष  २  लाख  टन  का  उत्पादन  है  ।  इस  गति  से  हम

 केसे  लक्ष्य  प्राप्त  कर  सकेंगे  । मंत्री महोदय  कह  ॒  देंगे कि  हमें  विदेशी  सहायता  लेनी

 पड़ेगी  कौर  विदेशी  विनिमय  का  प्रशन  है  इत्यादि  इत्यादि  ।  परन्तु  गैर  सरकारी  क्षेत्र  से  हमें

 शिक्षा  तो  लेनी  ही  चाहिये  ।  उन्होंने  अपना  उत्पादन
 ४०

 लाख  टन  बढ़ा  लिया  खानों का  काम

 देवा
 में

 ८०
 ay  पुराना  क्या  इसके  विकास  के  लिये  भी  हमें  विदेशी  सहायता  का  आश्रय  लेना

 होगा ?  विभाग  से  खान  विकास  का  कार्य  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  को  सौंपा  गया  परन्तु

 फिर  भी  कुछ  प्रगति  दिखाई  नहीं  दे  रही
 ।

 मुझे  बताया  गया  है  कि  कोरबा  कोयला  क्षेत्र  में  कुछ  विदेशी  कार्य  करेंगे  ।  उन  से  कुछ  लाभ

 उठाया  जा  सके  तो  अच्छा  है  ।  परन्तु  सामान  कौर  मशीनरी  की  प्रतीक्षा  में  समय  नष्ट  नहीं  करना

 चाहिये  ।  हमें  अरपना  देशीय  ढंग  प्रयोग  में  लाना  उस  से  बेकारी की  समस्या  भी  हल  होगी ।

 ठीक  है  उससे  कोयला  महंगा  पड़ेगा  लेकिन  जो  कुछ  उत्पादन  उससे  भी  तो  राष्ट्र  को  लाभ

 होगा  ।

 साथ  ही  में  अपने  माननीय  मंत्री  महोदय  को  यह  भी  कहूंगा  कि  वह  जिस  व्यक्ति  की  भी

 जमीन  अर्जित  करें  उस  के  पुनर्वास  का  समुचित  प्रबन्ध  होना  चाहिये  ।  इसके  साथ  ही  इस  बात  का

 भी  ध्यान  रखा  जाय  कि  खानों  में  काम  करने  वाले  मजदूरों को  ठीक  ढंग  से  ake  समय  पर

 वेतन  मिले  ।  उड़ीसा  की  एक  खान  में  ate  मास  से  वेतन  नहीं  मिला ।  इस  सम्बन्ध में  माननीय

 मंत्री  को  हमें  बताना  चाहिये  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  खानों  के  विकास  ate  कोयले  के  उत्पादन  के

 सम्बन्ध में  क्या  कुछ  किया  जा  रहा  है  ?
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 श्री  पट्टा भि रामन  इस  विधेयक
 की

 परिधि  बड़ी  छोटी है
 ।  परन्तु

 कोई  नई  बात  नहीं  है  ।  १८८४  के  भूमि  भजन  अधिनियम  में  भी  इसी  प्रकार  की  व्यवस्था  है  ।

 इसमें  राज्य  के  सामान्य  अधिकारों  are  पुलिस  afar  में  अन्तर  किया  गया  है  ।  यदि  राज्य

 को  किसी  ज्ञात  कार्य  के  लिये  कमी  भ्रजेंन  करना  है  तो  उसकी  संविधान  के  apes  ३१  के  भ्रन्तगंत

 व्यवस्था है  ।  खण्ड  ३१  में  यह  भी  है  कि  एतत्परचात  राज्य जो  कोई  विधि  सार्वजनिक  स्वास्थ्य

 की  उन्नति  के  अथवा  प्राण  या  सम्पत्ति  के  संकट  निवारण  के  लिये  बनायें  उसके  उपबन्धों  पर  इसका

 प्रभाव नहीं  होगा  ।

 कोयले  वाले  इलाकों  का  इंग्लंड  में  भी  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  गया  है  ।  हमारी  सरकार  भी

 जैसा  ही  कर  रही  है  ।  श्री  fags  राव  ने  मुग् राव जा न  देने  की  जो  बात  कही  है  उस  पर  हम  अमल

 कर  रहे  हूं  ।  हम  हमेशा  न्यायोचित  बात  करने  के  पक्ष  में  इसीलिये  मुश्नावजें  की  व्यवस्था  की

 गई  है  ।

 ब्याज  न  देने  की  जो  बात  कही  गई  उसके  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  है  कि  खान  खोदने  के

 काम में  लाखों  का  खर्चे  होता  है  यह  धन  सभी  लोग  sal  से  कज  लेते  शर उसपर उस  पर

 ब्याज  दिया  जाता  है  ।  इसलिये  ब्याज  न  देना  न्यायोचित नहीं  ।  परन्तु  यह  सिद्ध  करना  होता  है

 कि  वास्तव  में  ब्याज  दिया  गया  है  ।

 में  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  अ०  fto  सहगल  सभापति  माननीय मंत्री  महोदय  ने  कोल

 बेयरिंग  एरियाज  श्रमेंडिग  १९५७  रखा  वह  किस  उद्देश्य  से  लाया  गया
 में

 इसको  बतलाना

 चाहता हूं
 ।

 में  उस  जगह  से  माता  हूं  जहां  पर  कोरबा  का  नया  कोल  फील्ड  खुला  हुरैरा  है
 ।  इंस

 कोरबा  कोल  फील्ड  कए  प्रॉस्पेक्टिव  लाइसेंस  एक  माननीय  भाई  को  दिया  गया  था  ।  लेकिन  उसमें

 कया  क्या  यह  दूसरी  चीज़  है  ।  जब  हमने  १९४५७  में  एक्वीजिशन  ऐंड  डेवलपमेंट

 2x9 oe fear पास  उसके  बाद  जितनी  भी  कोल  फील्ड्स  वहां  की  थीं  वह  भारत  सरकार

 या  प्रान्तीय  सरकारों  के  हाथों  में  गईं  ।  वहां  कार्य  भ्रमणी  तरह  से  हुमा  है  या  लेकिन

 मेरे  माननीय  दोस्त  ने  एक  मुकदमा  दायर  कर  दिया  ।  चूंकि  मुकदमा  दायर  इसलिये में  इस  पर

 कुछ  नहीं  कहना  चाहता  क्योंकि  इससे  केस  प्रेजुडिस  होगा  ।  लेकिन  यह  जरूर  कहना  चाहता  हूं
 कि  जो  gate  यहां  का  पब्लिक  सेक्टर  है  उसके  काम  करने  में  बाधा  आतें  रहे  वहां  काम

 शुरू  हुमा  है  ।  में  माननीय  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करूंगा  कि  कम  से  कम  वह  जाकर उस  जगह

 को  वह  तो  मेरी  कांस्टिटुएंसी  )  में  कि  वहां  कार्य  किस  तरह  हो  रहा  है  ।  वहां  जाने

 पर  पता  लगेगा  कि  जो  काम  वहां  शुरू  उसमें  कितना  काम  gar  है  ।  लेकिन जो  हमारे

 भाई  जिन  को  पब्लिक  सेक्टर  से  कोई  वास्ता पता  है  या  इसमें  अड़चनें  श्री  गई  हैं  ।

 प्राइवेट  सेक्टर  में  काम  करने  वाले  हमारे  भाइयों  को  कम  से  कम  इस  तरह  की गे अ्रडचनें  नहीं

 डालनी  चाहियें
 ।

 यदि  वे  इस  तरह  की  ००५  लाते  हें  तो  हमारे  पास  इसके  सिवा  कोई  चारा  नहीं

 रह  खास  कर  भारत  सरकार  के  व  प्रान्तीय  सरकारों  के  पास  कि  वह  इस  तरह  के  बिल  सदन

 के  सामने  लायें  ।

 राज  हमारी  सरकार  रीजनेबल  कम्पेनसेशन  देना  चाहती  है  तथा  ब्याज

 भी  देना  चाहती है  ।  मान  लीजिये  हमने  लेंड  एक्वीजिशन  ak  की  दफा  के  मातहत

 ऐविवजिशन  किया  ।  सरकार  को  उसके  लिये  रुपया  देना  जरूरी  है  ।  यदि  जमीन  पहले  ली  गई

 थी  तो  उस  पर  भी  सरकार को  रुपया  देने को  तैयार  war  चाहिये  ।  इसलिये यह  जरूरी

 मूल  भ्रंग्रेजी
 में
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 था  कि  इस  तरह  का  कानून  लाया  जाये  क्योंकि  हमारे  पास  कोई  कानून  नहीं  था  जिसके  मुताबिक

 हम  रुपया दे  सकते  |  में  इसका  समर्थन  करता  हूं
 ।

 में  समझता  हूं  कि  हमारे  माननीय  मित्रों
 ने

 जो  एतराज़ात  जाहिर  किये  वे  ठीक  नहीं  खास  कर  जो  उन्होंने  यह  कहा  कि  जो  इंडिविजुअल

 लोग  जिनके  परस  माइन्स  वे  ज्यादा  प्रति  काम  कर  सकते हैं  ।  हो  सकता  है  कि  उनकी

 निगाह में  यह  चीज  लेकिन  में  समझता  हूं  कि  सरकार  उसको  अपने  हाथ  में  ले  रही  है

 तो  उससे  प्राइवेट  सेक्टर  को  भी  ज्यादा  फायदा  होगा  ।  कम  से  कम  सरकार को  इस  काम  का

 तजर्बा ही  होगा

 अभी  यह  बात  कही  गई  कि  कभी  कभी  यदि  सब  भाई  चाहें  तो  मिल  कर  सरकार  को

 तंग  भी  कर  सकते  हैं  ।  बहुत  सी  चीज़ें  ऐसी  हैं  जिन  के  जरिये  से  वह  ऐसा  कर  सकते  हें  ।  लेबर

 कानून ही  को  देखिये  ।  लेबर  में  काम  करने  वाले  जो  मजदूर  उनकी  समस्यायें होती  हैं  ।  सरकार

 को  बीच  में  पड़ना  पड़ता  है  ।  इन  सारी  चीज़ों  को  देखते  हुये  यह  जरूरी  है  कि  ऐसे  किस्म  का

 कानून  बनाया  जाये  |  जब  हम  सेकेन्ड  फाइव  पर  प्लान  को  कामयाब  करना  चाहते  हें  तो  जो

 काम  पब्लिक  सेक्टर  में  हो  रहे  तथा  प्राइवेट  सेक्टर  में  उनके लाभ  के  यह  तरमीम oa

 करना  जरूरी  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  में  इस  तरमीम  का  समर्थन  करता  हूं
 ।

 ठाकुर  दास  भागने
 :  जनाब  चेयरमेन  जो  बिल  हमारे  सामने

 पाया  उस  के  बारे  में  शायद  कोई  दो  रायें  नहीं  हो  सकतीं  कि  यह  बड़ा  जरूरी  बिल  है  ।  यहां

 पर  जितने  एतराज़ात  किए  गए  उन  में  से  एक  भी  ऐसे  नहीं  हें  जो  कि  इस  बिल  की  अहमियत

 के  बारे  में  या  इस  की  जरूरत  के  बारे  में  किए  गए  हों
 ।

 जिन्होंने  एतराज़ात  किए  हैं  वे  बिल्कुल

 मुख्तलिफ  किस्म  के  हें
 ।

 चन्द  महीने  हुए  जब  यह  बिल  इस  हाउस  केਂ  सामने  तो  में  ने  उस

 धत  एक  श्रमेंडमेंट सेट  प्रौढ़  वह  यह  था  कि  सरकार
 को

 जरूरत  प्राइवेट

 सेक्टर  के  वास्ते  भी  किसी  जमीन  के  किसी  ली ज़की  जरूरत  पड़े  जिस  के  शभ्रन्दर  माइनिंग

 दिएंटली  हो  सकती  तो  सरकार  को  प्राइवेट  सेक्टर  के  वास्ते  भी  उसे  स्क्वायर  करना  चाहिए  |

 मगर  यह  अ्रमेंडमेंट  पास  नहीं  हो  सका  |  मेरी  गुजारिश  यह  है  कि  are  के  दिन  पब्लिक  सेक्टर

 या  प्राइवेट  सेक्टर  की  बहस  जारी  रखना  बिल्कुल  बस है  ।  यह  हमारे  एसेन्शल  इंटरेस्ट  के  बरखिलाफ

 है  ।  फाइव  उम्र  प्लैन  में  पब्लिक  सेक्टर  के  वास्ते  कहा  गया  है  कि  वह  इतना  कोल  पैदा  करे  ॥

 मुझे  इस  हाउस  में  बतलाने  की  जरूरत  नहीं  है  कि  हमारी  मौजूदा  हालात  में  कोल  से  ज्यादा

 जरूरी  चीज  कोई  दूसरी  नहीं  है  ।  पब्लिक  सेक्टर में  नगर  इतना  कोल  पैदा  नहीं  होता  तो  सारी

 की  सारी  प्लैन  की  जो  लवाजमात  जो  जरूरी  चीजें  उन  को  उस  ae  तक  नुक्सान  पहुंचता

 है  ।  इसलिए  प्राइवेट  सेक्टर  के  वास्ते  जो  चीजें  जरूरी  हमारा  फर्जे  है  कि  हम  उस  के  वास्ते

 इन  का  इन्तजाम करें  ।

 इसी  तरह  से  में  ः  करता  हं  कि  हम  लोगों  को  प्राइवेट  सेक्टर  को  स्टेप  मदरली  निगाह  से

 से  हो  या  प्राइवेट  सेक्टर  उतना  हमें  करना  चाहिए  |  यह  कंट्री  के  इन्टरेस्ट  में  है  कि  वह

 पूरा  किया  जाए  ।  चुनांचे  गवर्नमेंट  का  इरादा  हरगिज  इस  किस्म  का  नहीं  है  कि  वह  अराज  प्राइवेट

 सेक्टर  को  स्कूल  कर  दे  या  थ्याट्ल  कर  दे  ।  में  ने  सुबह  में  जहां  तक  इस

 कोयले  के  टॉर्जेट  का  ताल्लुक  उस  में  लिखा  था  कि  पब्लिक  सेक्टर  के  grat  दम  उम्मीद  नहीं



 2&¥o  कोयले  वाले  क्षेत्र  तथा  संशोधन  विधेयक  गुरुवार  ५  १९५७

 ठाकुरदास

 करते हैं  कि  जो  वाजेट  कायम  किया  गया  है  कोल  के  बारे  वह  पूरा  होगा  ।  वह  किसी ae  तक

 पुरा  नहीं  होगा  ।  उस  में  यह  भी  लिखा  था  कि  जहां  तक  कोल  के  प्रोडक्शन  का  सवाल  है  पब्लिक

 सेक्टर  के  मुकाबले  में  प्राइवेट  सेक्टर  इसे  ज्यादा  सक्सेसफुल  कर  सकेगा  |  बाद  में  यह  लिखा  था

 कि  are  प्राइवेट  सेक्टर  वाले  भी  कामयाब  नहीं  हुए  पब्लिक  सेक्टर  वाले  भी  कामयाब  नहीं

 हुए  तो  इस  से  देश  को  बड़ा  नुक्सान  होगा
 |

 इस  नुक्ते  खयाल  से  में  यह  लिखा  या  कि  कारिंदा

 यह  की  जानी  चाहिए  कि  जहां  तक  प्राइवेट  सेक्टर  का  सवाल  उस  को  जितनी  मदद  दी  जा

 दी  जाए  में भ्रज॑ करूंगा कि मेरे नुक्ते करूंगा  कि  मेरे  नुक्ते  निगाह  से  चाहे  प्राइवेट  सेक्टर  हो  चाहे  पब्लिक  सेक्टर

 at  कोल  के  teat  के  वास्ते  ae  दूसरी  चीजों  के  प्रोडक्शन  के  वास्ते  हम  जो  भी  कर  be

 हमें  करना  चाहिए  ।  इस  में  एक  दिक्कत  कराती  है  ।  कभी  कभी  होल  कम्यूनिटी  के  इंटरेस्ट  में  कौर

 इंडिविजुअल  के  इंटरेस्ट में  फरक  पड़ता है  ।  में  उन  शझ्रादमियों  में  से  हूं  जो  समझते  हूं  कि  जहां

 कम्यूनिटी  के  इंटरेस्ट  का  सवाल  इंडिविजुअल  के  इंटरेस्ट  की  परवाह  नहीं  करनी  चाहिए

 इसलिए  कि  इंडिविजुअल  कम्यूनिटी  का  ही  एक  टुकड़ा  कौर  इस  इंटरेस्ट  से  aa  की  भलाई

 का  वास्ता है  ।  इंडिविजुअल के  इंटरेस्ट  का  दर्जा  उस  के  बराबर  नहीं  है  ।  यह  नहीं  हो  सकता  कि

 उस  के  लिए  पब्लिक  इंटरेस्ट  को  सेक्रिफाइस  कर  दिया  जाए  |  इसी  नुक्ते  निगाह  से  हम  ने  दफा  ३  १

 बनाई  कौर  उस  के  हम  ने  गवर्नमेंट  को  इख्त्यार  दिया  था  कि  नगर  वह  समझे  कि  वह  कोई

 चीज  पब्लिक  इंटरेस्ट  में  रिटायर  करती  तो  वह  उसे  हासिल  कर  ले  |

 जहां तक  पुलाव  का  सवाल  कानून  की  राय  उस  के  खिलाफ  नहीं  है  ।  ata  जो  प्राविजन

 वह  नहीं  कहती  कि  हम  किसी  को  कम  मुग् राव जा  दें  ।  यह  बात  बिल्कुल  साफ  श्राप  सुप्रीम

 कोर्ट  के  फैसले  को  उस  ने  भी  fees  प्रो  को  उसूल  THAT  था  ।  कहा  था  कि  कुल

 कंपेन्सेशन  हो  ।  हम  भी  कंपेन्सेशन  की  बात  मानते  थे  ।  लेकिन  हम  ने  उसे  एक  तरह  से  उस

 हद  नहीं  माना  ।  लेकिन  ताहम  इस  हाउस  ने  इस  चीज  को  याद  रक्खा  |  जब  श्रमडमेंट

 रक्खे  गए  थे  तो  साफ  तौर  पर  हमारे  वाजियाने  कानून  लीडरों ने  मिनिस्टर  साहबान  ने

 यह  तस्लीम  किया  था  कि  गवर्नमेंट  की  यह  मंशा  नहीं  है  कि  कम  मुआवजा  दिया  जाए
 ।

 वह  चाहती

 है  कि  रीजनेबल  कंपेन्सेशन  दिया  जाए  जिस  के  वह  मुस्तहब  हों  ।  हमें  इन  दोनों  चीजों  का  बैलेन्स

 करना है
 ।  में  wet  करता  हूं  कि  दफा

 ४
 के  अल्फाज  यह  हें

 के  के  क  क  क  के  के  इत्यादि यदि  केन्द्रीय  सरकार  सन्तुष्ट  हो  कि  यह  आवश्यक  है

 जनाब  वाला  यह
 अल्फाज़

 हो  कि  उसका  अजित  करना  अवश्यक  मामूली  रोटीन  के

 बन  गये  हैं  यहां  तक  कि  wa  उनके  ग्रन्दर  कोई  सेंस  नहीं  रहा  ।  पहले  गवर्नमेंट  को  यह  सर्टिफिकेट

 देना  पड़ता  था  कि  पबलिक  इंटरेस्ट  सब  क  होंगे  अगर  इसको  एक्वायर  किया  में  अदब  से

 $..,  करना  चाहता  हूं  कि  गवर्नमेंट  का  यह  सरटिफिक्लेट  एबसोल्यूट  होता  है  ।  बड़ी  से  बड़ी  अदालत

 उसको  नहीं  कर  सकती
 |

 लेकिन  में  श्री  देखता  हूं  कि  गवर्नमेंट  प्राइवेट  इंटरेस्ट  के  वास्ते

 भी  जमीन  एक्वायर  करती  है  जो  कि  बिल्कुल  नाजायज  है
 ।

 में  अदब  से  करना  चाहता  हूं

 कि  जहां  नेशनल  इंटरेस्ट  का  यह  तकाजा  हो  कि  हम  किसी  की  जायदाद  ले  लें  तो  हमें  उसको

 ले  ही  लेना  चाहिए  लेकिन  इसके  मानी  यह  हरगिज  नहीं  हें  कि  हम  उसको  ठीक  मुआवजा  भी

 कभी  परसों  ही  जब  कि  कामनवेल्थ  पालियामेंटरी  कानफरेंस  का  उद्घाटन  उस

 हमारे  देश  के  नेताओं  ने  दूसरे  मुल्कों  के  लीडरों  ने  कहा  कि  इंडिविजुअल  की  हैसियत  इतनी

 कम  नहीं  है  कि  जिसको  नजरन्दाज  कर  दिया  जाये  ।  अदब  से  बजे  करना  चाहता हूं  कि

 श्री  नेपाल  सिंह  की  शिकायत  में  जान  है  ।  वह  यह  नहीं  चाहते  कि  अप  नेपाल  इंटरेस्ट  में  जमीन

 एक्वायर  न  करें  ।  लेकिन  उनकी  शिकायत  जा  है  कौर  में  उसकी  ताईद  करता  जहां  तक
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 इंडीवीजूग्रल  का  सवाल  श्राप  उसको  घर  से  निकाल  बरबाद  दें प्रोर  उसकी  जायदाद

 की  आराधी  रकम  भी  न  यह  कहां  का  इन्साफ  है  ।  जब  मुआवजे  के  मसले  पर  बहस  हो  रही  थी

 तो  में  ने  कहा  था  कि  में  तो  चाहता  हूं  कि  सारे  मेम्बर  ao  जायदाद  गवर्नमेंट  को  दे  दें  पेश्तर

 इसके  कि  यह  कानून  बनावें  कि  गवर्नमेंट  जो  जायदाद  ले  उसकी  श्री  कीमत  दे
 ।

 इसी  तरह  से

 मिलिटरी  के  लिए  ली  गयी  जमीनों  के  बारे  में  हुमा  है  ।  में  इस  चीज़  की  सख्त  मुख़ालिफ़त करता

 हूं  ।  अगर  कम्युनिटी  के  लिए  किसी  इंडिविजुअल  की  जायदाद  लेना  जरूरी  है  तो  उसे  जरूरत  से

 ज्यादा  बरबाद  नहीं  करना  चाहिए  ।  उससे  उतना  ही  सेक्रीफाइस  कराना  चाहिए  जितना  कि

 दूसरे  आदमियों  से  ।  इसलिए  जब  श्राप  किसी  आदमी  की  जमीन  नेशनल  जरूरत  के  लिए  एक्वायर

 करें  तो  आपका  यह  फर्ज  है  कि  श्राप  उसका  भी  इन्तिज़ाम  कर  दें  ।  सबसे  बड़ी  चीज  एक  गरीब

 आदमी  के  लिए  यह  है  कि  उसे  जमीन  की  जगह  जमीन  ही  दी  जाये  ।  भ्रमर  श्राप  उसे  जमीन  के

 बदले  कुछ  कौर  देंगे  तो  वह  उसके  लिए  पूरा  मुग् नाव जा  न  होगा  ।  श्राप  वैसी  ही  जमीन  या

 उससे  अच्छी  जमीन  ऐसा  न  कर  सकें  उससे  जमीन  या  वसी  ही  जमीन न  दे

 सके  तो  उससे  ज्यादा  जमीन  दे
 ।

 इसके  इन्दर  बहुत  कुछ  करने  की  गुंजाइश है  |

 में  aaa  से  oa  करूंगा  कि  हमारे  गाडगिल  साहब  ने  हमारे  सामने  डी०  वी  ०  सी का  ऐसा

 wen  खींचा  कि  हम  खुद  हो  गये  लेकिन  बाद  में  हमने  वहां  जाकर  उन  लोगों  की  हालत  देखी  जिनकी

 जमीन  ले  ली  गयी  थीं  ।  हमारे  यहां  जिन  लोगों  की  जमीन  भाखरा  डेम  के  लिए  ली  गयीं  राज  तक

 उनको  कुछ  को  नहीं  दिया  गया  ।  एक  जगह  क्या  बीसों  जगह  यह  हो  रहा  है
 ।

 मिलिटरी

 के  लिए  जो  जमीन  ली  गयी  है  उसका  att  तक  नहीं  दिया  गया  ।  किसी  की  जमीन  लेना

 उसको  मुनावर  न  में  समझता  हूं  कि  यह  प्योर  राबरी  है  ।  यहां  दिल्‍ली  के  इन्दर  ही

 रिफ्यूजी  को  रिहैबिलिटेट  करने  के  लिए  जमीन  ली  गयीं  कौर  लोगों  के  गांव  के  गांव  बरबाद  कर

 दिये  गये  ।  उसके  बाद  जब  उसके  मुताल्लिक  बिल  हमारे  सामने  तो  हम  ने  गवर्नमेंट  से

 एश्योरेंस  लिया  कि  उनको  मुआवजा  दिया  जायेगा  लेकिन  उनको  राज  तक  पूरा  मुआवजा  नहीं

 दिया  गया  |

 में  eq  से  प्रजा  करना  चाहता  हूं  कि  यह  बिल  निहायत  माकूल  है  ।  भ्रमर  ऐसी  इमरजेंसी

 हो  कि  जिसमें  जमीन  न  लेने  से  प्रोडक्शन  में  फर्क  पड़ता  हो  तो  आपको  वहू  जमीन  एक्वायर करनी

 ही  पड़ेगी  ।  कौर  आपको  उसे  ले  लेना  चाहिए  ।  लेकिन  यह  बात  मुनासिब  नहीं  है  कि  उसको  मुआवजा

 में  श्रानरेबिल  मिनिस्टर  साहब  की  तबीयत  को  जानता  हूं  ।  में  जानता  हूं  कि  वह  अपने

 दिल  में  यह  महसूस  करते  हें  कि  जहां  तक  गरीब  का  सवाल  है  सरकार  का  फर्ज  है  कि  उसके

 साथ  पुरा  इन्साफ  होना  चाहिए  ।  में  जपाल  सिंह  साहब  की  शिकायत  का  इतना  ही  मतलब  समझा

 हूं  कि  यह  चीज़  जरूरी  है
 ।

 में  समझता हूं  कि  मिनिस्टर  साहब  उनको  इस  बारे  में  एश्योरेंस  देंगे  ।

 यह  कौनसा  कायदा  है  कि  आप  जिसकी  जमीन  लें  उसको  मूसावी
 न

 दें  मुआवजा

 देने  में  देरी  करेंगे  तो  उसकी  तो  बरबादी  हो  जायेंगी  |  इसलिए  में  दो  बातें  ae  करना  चाहता

 हूं  ।
 गवर्नमेंट  को  किसी  की  जमीन  एक्वायर  करनी  चाहिए  जब  तक  कि  इमरजेंसी  न  हो  |

 fas  यह  लिख  देना  काफी  नहीं  होना  चाहिए  कि  श्व  ore  सर्टिफाइड  ora  दी  नैसेसिटी  15.0

 सह  गलत  होगा  |  गवर्नमेंट  को  इस  तरह  का  सर्टिफिकेट  इमरजेंसी  में  ही  देना  चाहिए  क्योंकि  बह

 एबसोल्यूट होता  है  |

 में  जयपाल  सिह  साहब  का  मशीन  हूं  कि  उन्होंने  इस  चीज़  को  हाउस  के  सामने  जोर  से  रखा

 कि
 जिसकी  जमीन  लो  उसको  जहां  तक  हो  सके  जमीन  ही  में  मुआवजा  दो  ।  इससे  अच्छी  कोई

 बात  नहीं  हो  सकती  |  यह  न  हो  सके  तो  श्राप  उसको  बरच्छा  मुआवजा  दें  ताकि  ag
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 ठाकुर  दास

 बिलिटेट हो  सके  ।  अच्छा तो  यह  हो  कि  श्राप  उसकी  जमीन  एक्वायर  करने  से  पहले  इस  बात  का

 बन्दोबस्त कर  लें  कि  उसको  कहां  रिहैबिलिटेट  किया  जायेगा  ताकि  उसको  तकलीक  न  हो  ।

 भ्र  जहां  तक  एक्वीजिशन  का  सवाल  है  वह  नेशनल  इंटरेस्ट  में  ही  होना  चाहिये  |

 सरकार  दूसरे  आदमियों  को  जमीन  देने  के  लिए  थर्ड  पार्टी  की  जमीन  रिक्वीजीशन  करती

 है  कौर  उसको  च्  भी  नहीं  देती
 ।

 झ्रापको  ऐसा  करने  का  क्या  हक  है
 ।

 यह  तो  रोबिंग पीटर  टू

 पे  पाल  वाली  बात  हुई  |  चार  पांच  साल  हुए  प्राइवेट  लोगों  को  देने  के  लिए  जमीन  रिटायर  की

 गयी  उस  को  राज  तक  एक्वायर  नहीं  किया  गया  न  उसको  इम्प्रूव  करने  की  इजाजत दी  गयी

 इस  तरह  से  रिक्वीजिशन  करके  उनको  त्रिशंकु  बना  दिया  गया  ।  में  नहीं  समझता  कि  क्यों  गवरनेंमेंट

 इस  ला  को  जो  फायदे  के  लिए  बनाया  गया  था  इस  तरह  जाया  कर  रही

 a  भी  जो  छोटे  छोटे  हमें

 मेंट

 हैं  मे ंउनके  हक  में  हूं  क्योंकि  वे  भी  इस  बिल  को  ज्यादा  wea

 बनायेंगे  ।  जहां  तक  इंटरेस्ट  का  सवाल  है  मुझे  इसके  बारे  में  ज्यादा  पता  नहीं  ।  इसलिए  में  इस  में  ज्यादा

 दखल  नहीं  देना  चाहता  |  लेकिन  यह  सोचना  गलत  है  कि  गवर्नमेंट  ने  यह  प्रिवी  जन  कंपीटलिस्ट  लोगों

 को  फायदा  पहुंचाने  के  लिए  कियाह
 ।

 में  इसको  मानने  के  लिए  तैयार  नहीं  कि  गवर्नमेंट  किसी  को  ज्यादा

 पैसा  दे  देगी  ।  हमारे  यहां  पंजाब  में  कहावत  है  कि  जो  खतरानी  से  गोरी  है  वह  कोठी  है  ।  हमारे  सरदार

 स्व्णसिंह  साहब  मुद् राव जा  ही  दे  दें  तो  हम  उनको  झुक  कर  सलाम  कर  लेंगे  ।  ज्यादा  देने
 की

 बात

 तो  नहीं  मान  सकता  ।  गवर्नमेंट  का  कोई  मिनिस्टर  सरकारी  रुपये  को  जाया  नहीं  करेगा  ।  में  यह  मानने

 को  तैयार  नहीं  हूं  कि  यह  चीज़  कं पीट लिस्ट  के  फायदे  के  लिए  रखी  गयी  है  ।  गवर्नमेंट  इस  बिल  को  सख्त

 बनाना  चाहती  है  ।  देश  के  प्रोडक्शन  को  बढ़ाने  के  लिए  उसे  प्राइवेट  सेक्टर  को  भी  जमीन  देनी  चाहिये

 जहां  जरूरी  हो  ।  जैसा  कि  arse  भी  ऐक्ट  १  सन्‌  ge)  में  हैं  कि  कम्पनियों  के  रजिस्टर

 टीम  के  लिए  गवर्नमेंट  जमीन  एक्वायर  करके  देती  है  ।  लेकिन  हमको  गवर्नमेंट  से  ऐसी  उम्मीद  नहीं  है

 कि  वह  इस  कानून  के  मातहत  कोई  बेजा  या  गलत  कारवाई  करेगी  |

 में  इस  बिल  को  सपाट  करता  हूं  ।

 स्वर्ण  सिंह
 :

 संशोधन  विधेयक  के  दो  महत्वपूर्ण  उपबन्धों  पर  काफी  चर्चा  हो  चुकी

 कौर  में  माननीय  सदस्यों  का  बहुत  ही  आभारी  हूं
 कि

 उन्होंने  इनकी  ज़ोर  इतना  ध्यान  दिया  है
 |

 मेरे  मित्र  श्री  जयपाल  सिंह  जी  ने  जो  कि  उस  क्षेत्र  के  प्रतिनिधि  हैं  जहां  कि  कोयला  अन्य

 बहुत  से  खनिज  पदार्थ  उपलब्ध  इन  ग्रायात  अधिकारों  के  प्रयोग  की  आलोचना  की  हैं
 ।

 ठाकुर  दास  भागने  पीठासीन

 उनकी  भावनाओं
 का

 पूरा  विचार  रखते  विशेषकर  अनुसूचित afar  जातियों
 की

 नामों  मुझे  यह  स्वीकार  कर  लेना  चाहिए  कि  इस  सम्बन्ध  में  मुझे  उनकी  शिकायत
 स

 मझ  में

 नहीं  |  उन्हें  तो  इस  बात  की  प्रसन्नता  होनी  चाहिये  कि  वह  बड़े  सौभाग्यशाली  हैं  कि  उनके  इलाके

 में  कोयला  खनिज  पदार्थ  काफी  मात्रा  में  उपलब्ध  हैं  ।  मे  रा  कहना  है  कि  हमारे  देश  के

 करण  की  सफलता  इस  बात  पर  ही  आश्रित  है  कि  हम  इस  इलाके  में  खनिज  संसाधनों  को  कि  स
 प्रकार

 प्रयोग  कर  पाते  यह  समझना  कि  इस  कारण  इस  इलाके  के  लोगों  पर  कोई  मुसीबत  जाये

 एक  विचित्र  ौर
 निराशाजनक

 बात  ही  कही  जा  सकती  है
 ।

 शायद
 न

 मिलने  अथवा  दामोद
 र

 मूल  aia  में
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 घाटी  निगम  के  अधिकारियों के  व्यवहार  के  कारण  उनका  यह  विचार  हुमा  हो  ।  दामोदर  घाटी

 निगम  के  सभी  हालात  मेरे  सामने  नहीं  इसलिए  में  कोई  इसका  उत्तर  नहीं  दे  सकता  ।  यदि  शिकायतें

 अ्रधिक  हों  तो  उन्हें  दूर  किया  चाहिए क्योंकि  सरकार  ने  यह  बात  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  दी  है  कि  जिस

 किसी
 की

 भी  जमीन  हरजीत  करके  उसे  वहां  से  उठाया  उसे  समुचित  Hara  दिया  जायेगा  |

 कौर  इसके  भ्र ति रिक्त  उन्हें  वे  सभी  सुविधायें  भी  दी  जायेंगी  जिनसे  कि  उनका  पूर्ण  रूप  से  पुनर्वास  हो

 सके  ।
 यह  ठीक  हैं  कि  सरकार  ने  यह  स्पष्ट  प्रशासन  नहीं  दिया  कि  प्रत्येक  इंच  भूमि  के  लिये  भूमि  ही

 बदले  में  दी  जायेगी  ।  यह  प्रत्येक  समय  सम्भव  भी  नहीं  होता  ।  यदि  कभी  ऐसा  आश्वासन  भी  दिया

 गया  होगा  तो  वह  बात  सामने  ग्राहक  उस  पर  चर्चा  भी  होगी  |  यह  प्रयास  किया

 जाता  है  कि
 न

 केवल  समुचित  मुआवजा  दिया  प्रत्युत  ऐसी  सुविधायें भी  दी  जायें  कि  जमीन  से

 हटाये  जाने  वालें  का  पुनर्वास  हो  सके  ।  हो  सकता  हैं  कि  इसे  कार्यान्वित  करने  में  स्थानीय  प्रशासन  प्रिया

 सरकार  रही  हो  ।  मुझे  इस  सम्बन्ध  में  प्रत्येक  क्षेत्र  के  मामले  की  सफाई  नहीं  देनी  ।  व्यक्तिगत

 रूप  में  मुझे  कई  ऐसे  मामलों  का  पता  है  जिसमें  कि  मुआवजा  कई  वर्ष  तक  बिना  हुये  ही  पड़ा  रहा

 में  जब  पंजाब  सरकार  में  था  तो  कई  एक  ऐसे  मामलों  को  मुझे  भी  हाथ  में  लेना  पड़ा  था  ।  और

 यहां  जाकर  भी  मेंने  कई  ऐसे  मामले  सुलझाये  जिनमें  कई  व्यक्तियों  का  मुआवजा  वर्षों  से  बिना  sar

 हुये ही  पड़ा  रहा  ।  इस  प्रकार  की  प्रशासन  की  गफलत  कई  क्षेत्रों  में  कभी-कभी  सामने  AT  जाती  हैं  ।

 परन्तु  में  यह  सदन  को  विश्वास  दिलाना  चाहता  हूं  कि  इन  मामलों  को  लम्बित  रखना  सरकार  के  हित

 की  बात  नहीं हें  ।  और  हम  प्रभाव  की  अदायगी  में  एक  क्षण  की  भी  देरी  नहीं  करना  चाहते  |

 जमीन  के  सम्बन्धी  यही  सामान्य  प्रक्रिया  हैं  ।  अरब  में  सभा  को  वर्तमान  अ्रधिनियम  के  उपबन्धों

 के  सम्बन्ध  में  बताना  चाहता  हूं  ।  में  भूमि  worst  अधिनियम  पर  विस्तार  से  नहीं  जाना  चाहता  हुं  ।

 राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  को  कुछ  कोयले  वाले  क्षेत्रों  के  अर्जन  के  लिये  भूमि  a  अधिनियम

 की  सहायता  लेनी  होंगी  उदाहरणार्थ  मजदूरों  की  बस्तियां  बनाने  या  ऐसे  ही  सहायक  प्रयोजनों के

 लिये  भूमि  की  अ्रावश्यकता  हो  सकती  हे  ।  ऐसे  समय  सरकारी  प्रवक्ताओं  द्वारा  समय  समय  पर  कही

 सभी  बातों  पर  विचार  किया  जायेगा  ।  भूमि  दर्जन  मुख्यतः  राज्य  सरकार  की  जिम्मेदारी वे  केन्द्रीय

 सरकार  के  लिये  भी  भूमि  कर  सकते  हैं  ।  केन्द्रीय  मंत्रालयों  की  यह  शिकायत  रहती  हैं  कि  केन्द्रीय

 सरकार  के  लिये  भूमि  भ्र जन  करने  पर  राज्य  सरकार  प्रतिकर  देने  में  उदारता  है  यह  तथ्य  है

 कि  भूमि  के  भ्रर्जन  कौर  प्रतिकर  देने  में  राज्य  सरकार  की  सहायता  ली  जाती  इस  मामलें  में  विवाद

 हो  सकते  हैं  प्रतिकर  देने  में  देर  हो  सकती  हैं  क्योंकि  इसमें  कई  अ्रापत्तियां  की  जा  सकती  हैं  ।

 [  श्री  बमन  पीठासीन  हुए  |

 विमान  अधिनियम  का  उद्देश्य  खनिज  पदार्थ  निकालने  के  लिये  भूमि  का  aia  करना  है  ।

 इसलिये  भूमि  अघिनियम  कौर  खनिज  गदाई  निकालने  के  प्रयोग  से  भूमि  अरजन  करने  में  पन्त  र  है  ।

 इसका  मुख्य  उद्देश्य  केवल  भूमि  की  सतह  का  अर्जन  करना  ही  नहीं  हैं  ।  खनिज  पदार्थ  निकालते  समय

 सतह  अधिकारों  पर  आघात  हो  सकता  है  इसीलिये  मूल  शभ्रधिनियम में  शब्द  का  कई  बार

 उपयोग किया  गया  है
 ।

 लेकिन  वर्तमान  अधिनियम  का  मुख्य  उद्देश्य  खनिज  पदार्थ  कोयला  निकालना  है  ।

 इसीलिये  इस  भ्र धि नियम  में  बार  बार  खनिज  पदार्थ  निकालने  की  अनुज्ञप्ति  या  खदान  पट्टे  का  जिक  है  ।

 कुछ  ऐसे  क्षेत्र  हो  सकते  हैं  जहां  का  खदान  पट्टा  किसी  के  पास
 न

 हो  ।  ये  क्षेत्र  भी  मूल  अधिनियम  के

 ् श्रन्तगत  झ  सकते  हैं
 ।

 श्री  जयपाल  सिंह  जिन  मामलों  के  कारण  चिन्तित  हें  उस  प्रकार  करे  मामले  बहुत

 पत्ता  लगाने  का  बहुत  सा  कार्य  किया  जा  चुका  है  |



 gevy  कोयले  वाले  क्षेत्र  तथा  setters  विधेयक  eens,  ५  rex

 स्वयं

 न्यूनाधिक  रूप  में  इस  बात  का  सब  को  ज्ञान  है  कि  किन  क्षेत्रों  में  कोयला  मिलता  पहले

 जबकि  सरकार  इतनी  अ्रधिक  जांच  नहीं  करती  थी  तो  यह  काम  प्रनसंघाः च्  करने  वाले  उपक्रमी  दल  करते

 थे  इसी  कारण  उनकी  श्रनुज्ञप्तियां  व्यापक  होती  थीं
 ।

 इस  प्रकार  के  मामलों  से  ऐसे  ही  व्यक्तियों  के

 मामले  तथा  उन्हीं  की  भ्रनुज्ञप्तियां  कराती  हैं  ।  जिन  मामलों  का  उल्लेख  श्री  जयपाल  सिंह  ने  किया  है

 उनकी  संख्या  बहुत  ही  कम  होगी
 ।

 जिन  क्षेत्रों  के  तुरन्त  अरजन  या  ग्र धि ग्रहण  की  अ्रावश्यकता  है  वह

 नयी  धारा  €क  के  भ्रमित  झा  जायेंगे  |  वे  सम्भवतया  किसी  खोज  की  अनुज्ञप्ति  या  खनन  पट्टे  के  ग्रंतगंत

 धा  जायेंगे  ।  श्रब  जो  एक  क्षेत्र  ऐसा  है  जहां  सुराख  भी  नहीं  किये  गये  या  जहां  खेती  की  जा  रही  है  वहां

 सरकार  तुरन्त  ही  यह  नहीं  कह  सकती  कि  हमें  कोयले  की  खोज  के  लिये  इसकी  आवश्यकता  है  इस  कारण

 तुरन्त  ही  इसे  दे  दिया  जायें
 ।

 ऐसे  मामलों  को  संशोधन  विधेयक  के  ा न्तिग  नहीं  रखा  जा  रहा
 ।

 इसलिये  यदि  किसी  की  झा वद यकता  है  वह  तो  इस  कानून  में  ही  है  ।  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  के  उपबन्धों  से  यह  बात  स्पष्ट  है  कि  ऐसी  कार्यवाही  केवल  उन्हीं  क्षेत्रों  में  की  जायेगी

 जिनमें  प्रारम्भिक  भ्रनुसंघानों  या  खोज  के  आधार  पर  यह  खोज  चाहे  सरकार  ने  की  हो  या  किसी

 सरकारी  निकाय  ने--यह  सिद्ध  हो  जाये  कि  उन  क्षेत्रों  में  कोयला  है
 ।

 कौर  केवल  इतना  ही  नहीं  यह  भी

 पता  होना  श्रावश्यक  है  कि  उस  कोयले  को  झरा सानी  से  निकाला  भी  जा  सकता  है  ।  यदि  ये  दोनों शर्ते

 पुरी  हो  जाती  हैं  तो  या  तो  खोज  की  भ्रनुज्ञप्ति  दी  जायेगी  या  फिर  खनिज  पट्टा  दिया  जायेगा
 ।

 इसलिये

 धारा  ९क  से  किसी  बड़े  दल  के  अधिकार  ही  लिये  जायेंगे  कौर  छोटे  लोगों  के  afore पर  इससे  कोई

 प्रभाव नहीं  पड़ेगा  ।

 धारा  €क  के  जो  कार्यवाही  भी  करनी  होगी  वह  यही  होगी  ।  हो  सकता  है  अधिग्रहण की

 झ्रारम्मिक  झा पत्तियों  पर  अ्रधिक  विस्तार  से  विचार  न  किया  जाये  किन्तु  सरकार  का  प्रतिकर  देने  का

 दायित्व  तो  स्पष्टतया  रहता  ही  है  सरकार  ने  यह  उत्तरदायित्व  ऊपर  ले  लिया  है  ।

 यह  स्थिति  इतनी  भयंकर  नहीं  है  ।  वास्तव  में  इसकी  तुलना  भूमि  अधिग्रहण  प्रीमियम  से  की

 जा  सकती  है  जो  कि  राज  से  ६०  वर्ष  से  चला  झा  रहा  है  कौर  यह  कोई  भी  नहीं  कह  सकता  कि  इसका

 कभी  दुरुपयोग  किया  गया  है
 ।

 सरकारी  दल  तथा  विरोधी  दल  के  सदस्यों  ने  आपातकालीन अधिकारों  का  समर्थन  किया  है

 शौर  में  उनको  घन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने  इस  उपबन्ध  का  ठीक  महत्व  समझा  है  क्योंकि  इन  का  उपयोग

 लोकहित  में  ही  किया  जायगा  |  सरकार  धारा  तक  का  प्रयोग  उसी  समय  करेगी  जब  उसे  इस  बात  का

 पूर्ण  सन्तोष  हो  जायेगा  कि  यह  कार्यवाही  नितान्त  श्राव्य  है  ।  इसमें  पर्याप्त  संरक्षण  भी  हैं  ।  अरब  हम

 किसी  भ्र धि सूचना  arte  का  उपबन्ध  करें  यह  बात  किंचित  श्रनावद्यक  ही  होगी  ।  में  इसकी  आवश्यकता

 नहीं  समझता  ।

 किये  गये  व्यय
 पर  जो

 ब्याज  का  भुगतान  है  सम्बन्ध  में  उपबन्धों  का  मिश्रित  सा

 इस  सभा
 ने

 किया  है
 ।

 कुछ  माननीय  श्री  नाशिर  त०  ब  ०  विपुल  राव  ने  इसका  विरोध

 किया  है
 ।

 तथा  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  ने  इसका  विरोध  नहीं  किया  ।  में  समझता  हुं  कि  इन  विरोध

 करने  वाले  सदस्यों  ने  इस  उपबन्ध  को  उस  भावना  में  नहीं  समझा  जिसमें  इसे  लिखा  गया  है  ।  खनिज

 पदार्थों की  खोज  तथा  उनका  खनन  जोखिम  वाला  मामला  है  ।  इस  काम  में  बड़ी  देर  भी  लगती  है  ।

 कोयले  निकालने  वाले  एक  उपक्रम  को  वर्षों  तक  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  है  कौर  तब  कहीं  जाकर  उसकी

 कामनाएं  फलीभूत  होती  हें
 ।

 इसलिये  एक  पहलू  तो  यह  हैं  कि  area  सम्बन्ध  में  क्या  व्यय  किया  है

 यदि  श्राप  राज  तक  का  व्यय  उन्हें  दे  देते  हैं  तो  उसे  पर्याप्त  प्रतिकर  समझा  जाना



 ५  frag,  FERS  कोप्ले  वाल  क्षेत्र  तथा  संशोधन  विधेयक  १९४५

 एक  तरीका  तो  यह  है  किन्तु  हमें  इस  बात  का  मी  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  जब  खोज  के  लिये

 एक  क्षेत्र  विद्रोह  को  चुना  जाता  है  तब  हम  निस्सन्देह  उस  क्षेत्र  को  भी  देखते  हें  जहां  कोयला  है
 ।

 सब

 जिन  क्षेत्रों  में  गैर-सरकारी  उपक्रमियों  ने  किसी  खनिज  थ  को  निकाल  लिया  है  उनके  ह  के  बारें

 में  यदि  हम  वास्तविक  व्यय  पर  ध्यान  दें  तो  यह  बात  भ्रनुचित  न  होगी  ।  इसलिये  हमें  देखना  होगा  कि

 थो  लाभ  उसे  होता  क्या  उसके  तत्व  को  हम  प्रतिकर  में  न  जोड़  दें  ।  में  तो  नहीं  समझता  कि  इस  सम्बन्ध

 में  किसी  प्रकार  की  आपत्ति  हो  सकती  है  ।  हो  सकता  है  वह  रुपया  उधार  लिया  गया  यदि न  भी

 रुपया  ०७  राय  का  साधन  होता  है  चाहे वह  इसे  कहीं
 भी  इसके जो

 ब्याज  की

 दर  रखी  गयी  है  उसे  भी  किसी  प्रकार  से  waters  नहीं  कहा  जा  सकता  |  इसलिये इन  सब  बातों को

 भ्रत्यघिक  नहीं  कहा  जा  सकता  कौर  न  ही  इन्हें  कम  कहा  जा  सकता  है  ।  यह  दो  विरोधी  विचारों  के  बीच

 का  मानें  हे  ।  इसी  कारण  से  दो  सीमांकनों  के  साथ  यह  ब्याजਂ  का  उपबन्ध  संशोधन  विधेयक में  रखा

 जा  रहा है  |

 दूसरे  मौखिक  संशोधनों  के  बारे  में  अधिक  श्रालोचना  नहीं  हुई  ।  श्री  जगन्नाथ  राव  ने  है  कि

 कुछ  बातें  ब्यथे  सी  हैं  ।  हमने  इन  सब  बातों  पर  बड़ा  ध्यान  दिया  है  कौर  परम  सावधानी के  रूप  से

 ही  हमने  इन्हें  रखा  है  ताकि  उपबन्ध  अत्यघिक  साफ  सुथरे  हो  जायें  ।  चूंकि  इस  विधेयक  में  मुख्य  दो

 संशोधन  किये  जा  रहे  हें  इसी  कारण  ये  मौखिक  संशोधन  भी  साथ  में  ही  किये  जा  रहे  हैं  ।

 श्री त०  ब०  faces  ने  इस  अवसर  पर  सरकारी  क्षेत्र  का  विरोध  करने  का  मौका  ले  fear ।

 मुझे  उनके  साथ  सहानुभूति  है
 ।

 वह  इस  बात  का  विरोध  नहीं  कर  सकते  कि  कोयला  उद्योग  सरकारी

 क्षेत्र  में  क्यों  हे  किन्तु  विरोधी  दल  में  होने  के  कारण  उस  नीति  के  क्रियान्वित  होने  के  विरुद्ध  उन्हें  तो  कुछ

 कहना  ही  है  ।  वह  इस  कठिन  ्  को  बड़ी  क्षमता  से  करते  हें  ।  जहां  तक  इस  विधेयक  का  सम्बन्ध हे

 उनकी  धभ्रालोचना उसके  संगठन  थी  ।

 सरकारी  तथा  गैर-सरकारी क्षेत्र  के  अतिरिक्त  उत्पादन  की  तुलना  करते  हुए  एक  में  तो  उन्होंने

 टनों  में  प्रां कड़े  बताये  दूसरे  में  प्रतिशत  यह  बात  तो  स्पष्ट  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  कोयला

 उद्योग  में  बड़ा  ही  साधारण  भाग  ले  रहा  हे  ।  सरकारी  क्षेत्र  का  कुल  उत्पादन  ३०  लाख  टन  हे  भर

 सरक  क्षेत्र  में  इससे  दस  गुना  ज्यादा  उत्पादन  यदि  हम  दोनों  क्षेत्रों  के  भ्र ति रिक्त  उत्पादन

 को  प्रतिशत  में  बतायें  तो  शायद  वह  समान  ही  बैठे  किन्तु  माननीय  सदस्य इसे  सरकार  के  विरुद्ध भी

 प्रयोग  करते  हें  ऊपर  से  चाहते  हें  कि  सभी  चीज़ें  सरकारी  क्षेत्र  में  ही  हों  ।  उनकी  श्रालोचना इससे

 eat  है  भ्र ौर  संशोधन  करने  वालें  विधेयक  के  उपबन्ध  ठीक  वैसे  हें  जैसे  वह  चाहते हैं  ।  इससे

 सरकारी क्षेत्र  बलशाली  होगा  |

 यदि  सरकारी  क्षेत्र  उत्पादन  की  वृद्धि  करने  में  सफल  रहा  तो  हम  सब  लोगों  को  बड़ी  प्रसन्नता

 चलोगी  ।  वास्तव  में  जैसा  पंडित  ठाकुरदास  भागने  ने  कहा  है  हमें  उत्पादन  के  लक्ष्यों  की  करनी  है

 चाहे  कोयले  के  उत्पादन  के  लक्ष्य  हों  या  किसी  प्रिय  वस्तु  के  और  हमें  किसी  एक  क्षेत्र  पर  अधिक

 चना  के  अवसर  नहीं  इतने  चाहियें
 ।

 मेंने  लगभग  सब  ग्रावइयक  का  उत्तर  दे  दिया  है  झौर  में  समझता  हूं  कि  इस  विधेयक का

 धिक  विरोध  नहीं  हुमा  ह ैइस  कारण  विचार  प्रस्ताव  स्वीकार  किया
 जाये  ।



 १९४६  भारतीय  रेलवे  विधेयक  ५  १९५७

 सभापति  प्रशन  यह  है  :

 कोयले  वाले  क्षेत्र  तथा  अधिनियम  १९४७  में  संशोधन  करने  वालें

 विधेयक पर  विचार  किया  जाये  का

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 सभापति  महोदय  :  ve  यह  है  :

 खण्ड  १  से  ७,  अधिनियमन  सुत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक का  रंग  बनें  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड १  से  ७,  प्रीमियम सुत्र  तया  विधेयक  का  नाम  '  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये
 ।

 सरदार  स्वर्ण  सिह
 :

 में  प्रस्ताव करता  हूं  :
 ~

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  ।''

 महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जायें  1.0
 ~

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हम्ना ॥ ।

 भारतीय  रेलवे  (aarrers)  विधेयक

 fie  उपमंत्री  शाहनवाज  :
 में  प्रस्ताव  करता हूं  कि

 :

 “ar<dia  रेलवे  *o&o  में  भ्रम्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक पर  विचार

 किया  जाये  ी

 सभा  को  स्मरण  होगा  कि  जनता  की  निरन्तर  मांग  के  जून  १९४५४ में  डा०  To

 राम स्वामी  मुदलियार  की  अध्यक्षता  में  रेलवे  भाड़ा  व्यवस्था जांच
 समिति

 की  स्थापना हुई  थी  उसका

 उद्देश्य  रेलों  में  भाड़े  की  दरों  का  पुनरीक्षण  करना  था  ।  इस  परीक्षण  की  ्रावइ्यकता  का  कारण  यह  था

 कि  अ्रक्टूबर  १€  ४८
 जबकि  पिछली  बार  दरों  में  परिवर्तन  किया  गया  देश  के  श्रमिक कार्यों  में

 aga  परिवर्तन हो  गये

 इस  परीक्षण  का  एक  कारण  यह  भी  था  कि  रेलों  में  प्रायोजित  सुविचारों  का  पर्याप्त  विकास

 किया  गया  जिसके  फलस्वरूप  रेलों  के  wads  व्यय  कौर  सामान्य  राजस्व  में  दिये  जाने  वाले  लाभांश  में

 पर्याप्त  विकास  |

 समिति  के  निर्देश  पद  इस  प्रकार  पहिला  विमान  रेलभाड़ा  व्यवस्था  के  सभी  पहलुओं  की  जांच

 करना  तथा  विकासशील  शभ्रथ॑व्यवस्था  कौर  रेलवे  के  वि  तीय  स्वामित्व  को  बनायें  रखने  की  शभ्रावश्यकता

 का  ध्यान  रखते  हुए  परिवर्तन  करने  के  सुझाव  देना  ।  दूसरा  के  मालवाहक  के  रूप  में  दायित्व  से

 सम्बन्धित  सं विहित  उपबन्धों  में  बया  कुछ  परिवर्तन  करने  की  @  यदि  है

 तो

 क्या

 ?

 तीसरा

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 रेलवे  पर  अधिकरण  के  गठन  क्षेत्राधिकार  तथा  नियमों  में  ऐसे  कौन  से  परिवर्तन  किये  जायं  जिससे  वह

 रेलवे  भाड़े  से  सम्बन्धित  मामलों  का  शी  करता  तथा  कुशलता  से  कार्य  कर  सके  तथा  वादी  को  प्रतीक

 व्यय  भी  न  करना  पड़े  ।

 निर्देश  पदों  में  afar  उल्लिखित  बात  इस  कारण  शामिल  की  गई  कि  इंस  प्रकार  की  शिकायतें

 झाई  थीं  कि  वर्तमान  रेलवे  पर  प्रधिकरण  का  कार्य  बहुत  कानूनी  कौर  श्रौपचारिक  रूप  से  होता  है  तथा

 बादी  का  बहुत  समय  श्र  घन  व्यय  होता  है  ।

 समिति  के
 प्रतिवेदन

 की  प्रतियां  १४  PRU  से  सभा  के  पुस्तकालय  में  रख  दी  गई  हैं
 |

 पिछली  मई  को  सभा  में  बजट  प्रस्तुत  करने  के  दौरान  भी  मंत्री  महोदय ने  कहा  था  कि
 जांच

 समिति  की  जो  अन्तिम  रूप  में  कभी  हाल  में  ही  प्राप्त  हुई  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 दर  व्यवस्था  में  परिवर्तन  करने  के  सम्बन्ध  में  समिति  की  सिफारिशों  जिनका  बहुत  दूरगामी

 प्रभाव  विस्तृत  रूण  से  विचार  किया  जायेगा  ate  उन  सिफारिशों  पर  अन्तिम  रूप  से  निचय

 करने  में  सरकार  को  कुछ  समय  लगेगा  ।

 रेलवे  की  भारवाहक  के  रूप  में  दायित्व  से  सम्बन्धित  सिफारिशों  की  जांच  करने  में
 भी

 कुछ  समय

 लगेगा
 |

 स्वयं  समिति  ने  यह  सिफारिश  की  हैं  कि  इस  मामले  में  की  गई  सिफारिशों  को

 वर्जित  भाड़ा  व्यवस्था  के  लागू  होने  के  एक  वर्ष  बाद  fathead  किया  जाय  ।

 लेकिन  रेलवे  दर  प्रधिकरण  के  क्षेत्राधिकार  तथा  गठन  से  सम्बन्धित  समिति  की  सिफारिशों की

 जांच  हो  चुकी  है  तथा  कुछ  छोटे  मोटे  परिवर्तनों  को  छोड़  कर  समिति  की  सभी  सिफारिशों को

 स्वीकार कर  लिया  गया  है  तथा  उन  नीतियों को  क्रियान्वित  करने के  लिये  ne  विधान  बनाया  जा

 रहा है  ।

 इसी  अवसर  पर  भारतीय  रेलवे  अधिनियम  के  भ्रध्याय  ५  की  कुछ  त्रुटियों  को  दूर  किया जा

 रहा है  ।  यें  चुटियां  पिछले  ८  वर्षों के  दौरान  ज्ञात हुई  क्योंकि  इस  भ्र धि नियम में  Rew’  में  अन्तिम

 बार  परिवर्तन हुए  थ

 यह  श्रावक  है  कि  वर्सेस  न  विधेयक  में  प्रस्तावित  विधान  चालू  सत्र  में  ही  पारित  किया  जाय

 क्योंकि  कुछ  वस्तुद्मों  के  वर्गीकरण  से  सम्बन्धित  समिति  की  कुछ  सिफारिशों  की  क्रियान्विति  संविहित

 सूप  से  रेलवे  पर  अधिकरण  के  क्षेत्राधिकार  से  सम्बन्धित है  ।

 ये  प्रस्ताव  पूरी  तरह  से  निर्विवाद  हैं
 ।

 में  सभा  से
 उन

 पर  विचार  करने  तथा  उन्हें  स्वीकार करने

 की  सिफारिश करता  हूं

 महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ
 |

 श्री  नल दुर्गे कर
 :

 में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 यह  विधेयक  ३०  2&us Ah Aaa तक  जनता  की  राय  जानने  के  लिये  परिचालित

 किया  जाये  म

 महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा
 ।

 wast  में



 १६४८  भारतीय  रेलवे  विधेयक  ५  १९५७

 tet  नाशिर  weet
 :

 रेलवे  भाड़ा  अधिकरण  में  परिवतित  करने

 का  प्रदान  उपभोकक्‍्ताश्रों  के  हितों  पर  विचार  करने  के  विचार  से  भी  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।  इस

 शोधक  विधेयक  से  तीन  प्रकार  के  परिवर्तन  होंगे  ।  पहिला  अधिकरण  के  गठन  दूसरा

 उसक  क्षेत्राधिकार  में  तीसरा  प्रधिकरण  की  afer  में  ।

 वर्तमान  रेलवे  भाड़ा  अधिकरण  में  तीन  न्यायाधीश  हें  उनकी  सहायता  के  लिये  भ्र से सर

 होते  हें  ये  असेसर  दो  स्थानों  से  लिये  जाते  हें  कुछ  तो  भारतीय  व्यापार  तथा  उद्योग  मंडलों

 के संघ से श्रीः  कुछ  रेलवे  ate  से  ।  लेकिन  इस  प्रधिकरण  के  सम्बन्ध  में  भाड़ा  व्यवस्था

 समिति  की  यह  सिफारिश  है  कि  अधिकरण  एक  निम्न  न्यायालय  के  रूप  में  परिवर्तित  हो

 गई  है  ।  जो  झगड़े  के  समक्ष  रखे  जाते  हें  वे  केवल  दो  व्यक्तियों  से  ही  सम्बन्ध

 नहीं  रखते  हैं  अपितु  प्रधिकरण  के  निर्णयों  का  व्यापक  प्रभाव  होता  है  ।  ऐसे  लोगों  का

 शामिल  किया  जाना  जरूरी  है  जिन्हें  देख  के  वाणिज्य  ak  श्रमिक  शभ्रवस्था  की  जानकारी

 हो  ।  इसलिये  असेसर  का  रहना  बेकार  है  ।  अधिकरण  के  निर्णयों  से  उपभोक्ता

 रहते  हें  मुकदमों  की  प्रक्रिया  बहुत  लम्बी  होती  है  श्र  मुकदमों  में  बहुत  रुपया
 ्  होता

 |  क

 समिति  ने  यह  सिफारिश की  है  कि  असेसर  प्रणाली  समाप्त  कर  दी  जाय  कौर

 करण  में  एक  सभापति  हो  जो  उच्च  न्यायालय का  न्यायाधीश  हो  अवशेष दो  सदस्य  वाणिज्य

 उद्योग  झा धिक  स्थिति  के  जानकार  व्यक्ति  होने  चाहियें  ।  समिति  ने  यह  भी  सिफारिश

 की  है  कि  प्रधिकरण  के  क्षेत्राधिकार  को  संकुचित  किया  जाय  ।  उनका  यह  कथन  है  कि  सरकार  क

 निर्णयों  पर  किसी  संस्था  द्वारा  परिवर्तन  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  इस  सम्बन्ध  में  में  प्यासे यह

 निवेदन  करना  चाहता  हुं  कि  हमें  उपभोक्ताओं  के  हित  पर  भी  विचार  करना  है  क्योंकि

 रेलवे  एकाधिकार  की  स्थिति  में  हें  ।  लेकिन  समिति  ने  यहं  कहा  है  कि  रेलवे  की  राय  पर

 किसी  स्वतंत्र  संस्था  को  हस्तक्षेप  कर  मिट्टी  में  नहीं  मिला  देना  चाहिये  ।  ज्ञात  होता  है

 समिति  को  उपभोक्ताओं  से  अधिक  रेलवे  की  ara  की  चिनता  है  चाहे  भाड़ा  व्यवस्था  कितनी

 ही  अनुचित  क्यों  न  हो  ।  मेरा  सुझाव  हे  कि  इसका  क्षेत्राधिकार  संकुचित  न  किया

 जाय  |

 समिति  ने  अधिकरण  के  क्षेत्राधिकार  के  सम्बन्ध  में  यह  सिफारिश  की  हैं  कि  यह  रेलवे

 अधिनियम  की  धारा  २८  के  ज  वाले  मामलों  का  फैसला  कर  सकती  हैं  इसके

 ait  सभी  मामलों  में  अधिकरण  का  निर्णय  भ्रधिदेशात्मक  होगा  ।  लेकिन  घारा  ४१

 के  भराने  वालें  मामलों  को  समिति  के  क्षेत्राधिकार  से  हटा  दिया  गया

 धारा  6% (s)  के  wets  शाने  वाले  मामलों  की  संख्या  अधिक  होगी  जिसका

 परिणाम  यह  होगा  कि  अधिकरण  इन  मामलों  पर  केवल  सिफारिश  कर  सकेगी  कोई  श्रीजेश

 नहीं  दें  सकेगी  ।  सरकार  को  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  नहीं  करना  चाहिये  ।  केवल

 इतना  ही  नहीं  सरकार  ने  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  करने  का  कोई  कारण  भी  ag  बताया
 है  ।

 समिति  ने  यह  भी  सिफारिश  की  है  कि  दूसरे  वर्ग  के  मामलों  में  वकील  पैरवी  नहीं

 कर

 हक  |

 गहे  सिरिस  अलार
 qt

 पहल  कोर  ७५  को  शीघ्रता लिज धि  i  हनन डा

 मूल  stash  में
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 से  संचालय  करने  में  सहायक  ही  होते  हैं
 ।

 इससे  यह  स्पष्ट  ज्ञात  होता  है  कि  समिति
 को

 उपभोक्ताओं  की  जरा  सी  भी  चिन्ता  नहीं  है  ।  उसने  रेलवे  का  हित  ही  सर्वोपरि  रखा  है
 |

 इस  विधेयक  के  विरुद्ध  मेरी  भ्रांति  यह  है  कि  इससे  उपभोकक्‍्ताग्रों  के  हितों  को  चोट

 पहुंचेगी  इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  शभ्रधिनियम  की  धारा  ४१  के  संशोधन  की  कोई  आवश्यकता

 नहीं  है  ।  अधिकरण  को  व्यापक  शक्तियां  देनी  चाहिये  कौर  उसके  क्षेत्र  का  विस्तार  किया

 जाना  चाहिय े।

 a
 स०  चु०  सामन्त

 )  हमारे  सामने  अधिकरण  के  गठन  का

 ह्  |

 tat  पृ०  द  (  faoarre  ह
 की  सभा  ow  राणर्पात ae  = TSE  AI  tel  |  ज्ञात  होता  हे

 भ्रधिकांश  सदस्य  पोलो  मैच  देखने  चले  गये  हें  ।  सभा  का  कार्य  स्थगित  कर  देना

 चाहिय े।

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  |

 थी  दासप्पा
 :

 एक  माननीय  सदस्य  ने  यह  प्रस्ताव किया  था  कि  विषय
 क

 महत्व  को  ध्यान  में  रख  कर  इस  पर  कल  चर्चा  की  जा  सकती  है  ॥

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  va  सभा  में  गणपूर्ति  है  इसलिये  चर्चा  जारी  रह  सकती

 |

 a
 {

 नन श्री  स०  चे  सामन्त  :  इसमें  अधिकरण  के  गठन  के  सम्बन्ध  में  सिफारिश  की  गई

 @  धौर  सुझाव  दिया  गया  कि  असेसर  प्रणाली  को  समाप्त  कर  दिया  जाय  ।  निसंदेह

 अ्सेसरों  से  बहुत  लाभ  नहीं  होता  था  ।  श्रब  वर्तमान  गठन  उससे  airs  उपयोगी  सिद्ध

 होगा  लेकिन  मेरा  सुझाव  है  कि  जहां  उद्योग  तथा  देश  की  श्राथिक  स्थिति  के

 जानकार  शब्द  रखे  गये  हें  वहां  उनके  स्थान  पर  कृषि  के  जानकारਂ  शब्द  रखे  जांच  |

 रेलवे  प्रशासन  को  यह  अधिकार  दिया  गया  है  कि  वह  निर्णय  के  एक  वर्ष  बाद  पुनः

 भ्र घि करण  के  समक्ष  उसके  निर्णय  में  परिवर्तन  की  ada  कर  सकता  हैं  ।  शौर  प्रधिकरण

 चाहे  तो  अपने  निर्णय  में  संशोधन  कर  सकता  है  या  उसका  निरसन  कर  सकता  है  ।  लेकिन

 उपभोक्ता  को  यह  अधिकार  नहीं  दिया  गया  है  |  इसके  सिवा  पहले  उच्च  न्यायालय के  तीनों

 न्यायाघीश  प्र सेस रो  के  साथ  बेठ  कर  फैसले  कर  सकते  थे  लेकिन  wa  ऐसा  नहीं

 हो  सकता  है
 ।

 इसका  परिणाम  यह  होगा  कि  मुकदमों  के  फैसले  में  विलम्ब  होगा
 ।

 जहां  तक  aa  के  करण  का  वह  इस  प्रकार  किया  जाना

 चाहिये  कि  किसी  व्यक्ति  को  अधिकरण  तक  शिकायत  ले  जाने  की  नौबत  न  उचित

 acca  को  oa  वर्तिका  दी  जानी  चाहिये  जिनते  उपभोगताश्रों  को  होती  न  हो  ।

 में  oon  करता  हूं  प्रधिकरण  जनता
 की

 शिकायतें  दर  करेगा  कौर  शीघ्रता पूर्व
 कायें

 करेगा

 शची  सिंहासन  सिंह  उपाध्यक्ष
 इस  विधेयक  का  स्वागत  करते

 हुए  में  दो  तीन  बातों  की  तरफ  सरकार  का  विशेष  व्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूँ
 ।

 मल  अंग्रेजी
 में
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 [  श्री  सिंहासन  सिंह  |

 इस  विधेयक  के  द्वारा  मूल  एक्ट  की  धारा  गए  में  संशोधन  किया  जा  रहा  जिस के

 att  सेंट्रल  कौर
 स्टेट

 गवर्नमेंट
 के  माल

 के  लिए  कुछ  सहूलियतें  देने
 का

 विचार  जो  कि

 पहले  भी  लेकिन  wa  उन  को  ज्यादा  साफ  शब्दों  में  रखा  जा  रहा  है  |

 इस  सम्बन्ध  में  में  कहना  चाहता  हूं  कि  अगर  वाकई  गवर्नमेंट  कोआपरेटिव  सोसायटीज की

 तरक्की  चाहती  है  कौर  चाहती  है  कि  कोआपरेटिव तरीके  पर  हमारे  देश  का  व्यवसाय  तो  यह

 जरूरी  है  कि  उन  को  भी  इस  विधेयक  में  स्थान  मिले  उन  के  माल  के  जाने  में  भी  वही

 सुविधायें  प्रदान  की  जो  कि  गवर्नमेंट  अपने  माल  के  लिए  रख  रही  है  ।  में  ने  यह  देखा

 है  कि  गवर्नमेंट  का  यह  विचार  है  कि  खाने  के  मामले  में--गल्ले  के  मामलें  छोटे  छोटे

 उद्योग  dat  के  मामले  में  योजना  को  तरक्की  दी  जाय  लेकिन  यह  एक  तथ्य  है  कि  योजना

 की  तरवकी  में  रेलवे  एडमिनिस्ट्रेशन  बहुत  हद  तक  सहायक  या  बाधक  हो  सकती  हे  ।  इस

 विधेयक  में  यह  प्राविजन  रखा  गया  है  कि  गवर्नमेंट  के  माल  के  सम्बन्ध  में  रेलवे
 ५

 स्क्रीन  को  डायरेक्ट  किया  जा  सकता  है  कि  वह  उस  माल  को  प्रेफरेंस

 वर्तिका  )  दे  ।  are  कोआपरेटिव  सोसायटी  के  माल  के  लिए  भी  यह  सुविधा

 दें  दी  तो  उन  को  बहुत  प्रोत्साहन  मिल  सकता  है  a  उन  के  कायें  में  बहुत  तरक्की

 हो  सकती  लेकिन  ऐसा  नहीं  है  ।

 इस  पाबन्द  में  में  एक  बात  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  की  श्रावस्यकता  क्यों  है
 |

 व्यक्तिगत  व्यापारी  तो  किसी  न  किसी  प्रकार  से  काम  ठीक  कर  लेता  है  ।  उस  को

 गाड़ी  भी  मिल  जाती  है  कौर  माल  भी  ग्रा  जाता  लेकिन  कभी  सरकारी  माल  के

 १  में  दिक्कत  ष्  करती  ह  ।  एक  बार  गोरखपुर  में  एक  बिजली  का  कारखाना  बन  रहा

 था
 ।

 उस  के  सिलसिले  में  कुछ  कोयलें
 की

 जरूरत  थी  श्र  कुछ  सीमेंट  प्रौढ़  चूना  वगैरह

 चाहिए  था
 ।

 वह  सब  लखनऊ  में  पड़ा  था  ।  कौर  लखनऊ  से  गोरखपुर  के  लिए  डिब्बे  नहीं

 मिल  रहे  थे
 ।

 वहां  के  एक  इंजीनियर  ने  मुझे  कहा  किम  कहां  किस  मदद  से  घूस  ला  कर

 दूं  कि  वह  माल  यहाँ  or  सके  ।  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  कभी  कभी  गवर्नमेंट  के

 माल  के  att  जाने  में  भी  मजबूरी  होती  है  ।  इसी  तरह  से  apl-arrted  सोसायटीज  के

 माल
 के

 भराने
 जाने  में  भी  दिक्कत  पड़ती  है  ।  उन  के  खातों  में  भी  लेन  देन  का  खाता  नहीं

 होता  ह  कि  वे  कुछ  ले  दे  कर  डरपना  काम  चला  लें  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  श्री  राने  प्रतिवेदन  प्रस्तुत कर  सकते  ह

 a  ay  ee ee

 कायें  मंत्रणा  समिति

 चौदहवीं  प्रतिवेदन

 ची  राने
 :  में  कार्य  मंत्रणा  समिति  का  चौदहवीं  प्रतिवेदन  उपस्थापित

 करता हूं

 का

 fag |  | भारतीय  रेलवे
 )  यक--जारी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सिंहासन  सिंह  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 मूल  ७५ प्रंग्रेज़ी
 में
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 श्री  सिहासन  सिह
 :  में  कह  रहा  था  कि  कोआपरेटिव  के  उत्थान  के  लिए  यह

 जरूरी  हूँ  कि  स्टेट
 ak

 केन्द्रीय  गवर्नमेंट  को  इस  विधेयक  के  द्वारा
 जो

 सुविधा  दी  जा  रही

 वह  की-श्रापरेटिव  सोसायटियों  को  भी  दी  जाय  ।  गवर्नमेंट  का  यह  उद्देश्य  है  कि  हमारे

 au  में  कोआपरेटिव  कारोबार  बढ़े  ।  इस  तरह  वह  उद्देश्य  पूरा  हो  सकता  हैं  ।

 इस  के  बाद  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  ट्राइब्यूनल  की  बनावट  में  जो  तब्दीली  की

 जा  रही  वह  एक  बड़ा  ore  परिवर्तन  है  ।  श्री  तक  उस  में  केवल  वही  स्प  हो  सकता

 जो  हाई  कोर्ट  का  जज  रहा  हो  ।  लेकिन  wa  इस  के  ग्र लावा  दो  ऐसे

 अन्य  व्यक्ति  भी  जिन  को  तिजारत  का  तजुर्बा  जो  कि  तिजारत
 सम्बन्धित

 रहें  हों
 ।

 उन  लोगों  को  ट्राइब्यूनल  में  बैठने  रेट  को  निर्धारित  करने  का  कौर  झगड़ों

 इत्यादि  का  फैसला  करने  का  उतना  ही  अधिकार  जितना  कि  एक  जज  को  पहले  था  ।

 मेरे  छोटे  विचार  ax  तिजारत  से  सम्बन्धित  व्यक्तियों  को  यह  उच्च  स्थान  दिया  जा

 रहा  जैसा  कि  जी  ने  कहा  गृहस्थों  को  भी  उस  में  क्यों
 न

 स्थान

 दिया  जाय
 ?

 नगर  विचार  यह  है  कि  इस  ट्राइब्यूनल  में  सब  इन्ट्रस्ट्स  को  रिप्रेजैन्टेशन
 तो  कृषक  समाज  को  भी  उस  में  प्रतिनिधित्व  मिलना  चाहिये  ।  इस  धारा  में  परिवर्तन

 की  कोई  श्रावष्यकता नहीं  थी

 श्री  दी०  चं०  शर्मा  :
 छोटे  विचार  का  क्या  मतलब  है

 ?

 श्री  सिहासन  सिह  जेसे  श्राप  छोटे  हैं  कद  में  ।

 आप  को  भी  दिया  जाय  ।  को  उस  का डा०
 राम  gat  सिह  राम  )  :

 चेयरमन बना  दिया  जाय

 श्री  सिहासन  सिह
 :

 मूझे  ऐसा  are  होता  है  कि  इस  परिवर्तन  के  हो  जाने  के

 बाद  काम  ठीक  तरीक  से  नहीं  क्योंकि  इन्ट्रेस्ट्स  में  क्लेश  बढ़ेगा  ।  ट्राइब्यूनल में

 जो  कार्मिदियल  कि इन्द्स्ट  है  a  जो  गवर्नमेंट  का  इन्टरेस्ट  रेट के  मामले  में  दोनों का

 झगड़ा  चलेगा  कौर  शायद  ऐसे  मौके
 न

 जब  कि  उन  में  युनैनिमिटी  हो  ।

 श्री  दास प्पा  :  अब  सभा  स्थगित  की  जाये  ।

 महोदय :  यदि  सभा  चाहती है  तो  कार्य
 स्थगित

 किया  सकता

 है  ।  सभा  की  क्या  इच्छा  है  ।

 माननीय सदस्य  :  सभा  स्थगित की  जाये

 महोदय  :  सभा  स्थगित की  जाती  है  ।

 इसके
 द  लोक-सभा  ६  १९५७  फे  ग्यारह  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई

 +

 मूल  अंग्रेजी  म
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